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 जल

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 महोदय  पीठासीन

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 श्री  च०  भट्ट

 न
 महोदय

 :
 क्या  कोई  ate  भी  माननीय  सदस्य  ऐसे  हैं  जिन्होंने  शपथ  ग्रहण  नहीं

 की
 मैं  देखता  हूं  कि  ऐसा  कोई  नहीं  है  ।

 ग भ्रध्यक्ष  महोदय  :.  खाद्य  की  कमी  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता
 दी

 जायगी
 ।

 वह  प्रदान  अनेक

 माननीय  सदस्यों  ने  रखा  है  ।

 ग  अनिरुद्ध  इस  प्रदान  के  साथ  wet  १६९  भी  ले  लिया  जाय  ।

 महोदय
 :

 दोनों  को  एक  साथ  लिया  जा  सकता  है  ।  क्या  इस  प्रकार का  कौर

 भी  कोई  प्रदान है  ?  में  समझता  हुं  र  कोई  नहीं

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 खाद्य को  कमी

 श्री  कासलीवाल :

 श्री  श्रीनारायण दास  :

 श्री  न्‌०  ना०  मिश्र

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा
 :

 श्री  राधा  रमण

 दी०  चं०  दार्मा ?

 पंडित  सबके  fao  भागने

 श्री  विश्वनाथ राय

 at  भक्त  aaa

 पंडित  ato  ato  तिवारी
 :

 at  विभूति fas  :

 श्री  wat  fag  डामर

 भी  हेम  बुझा  ot

 tae  अंग्रेजी  में

 Yoke
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 |  श्री  बौछार :
 |  श्री  बोस  :

 att  झूलन सिंह  :

 |  ot
 श्रनिर्द्ध  सिह

 :

 |  शी  हूं०  चे०
 माथुर

 श्री  जांगड़े

 श्री  सरजू  पांडे

 श्री  Wo  चे
 गुह

 sit  संगण्णा

 श्री  रूप  नारायण :

 sit  कालिका  सिह

 stacy tz  चक्रवर्ती

 श्रीमती  इला  :

 श्री  नारायणन कुट्टी  मेनन

 ब्०  Yo  प्यार  :

 at
 fro  Fo  चौर

 :

 ont  सुमन  घोष :

 say  घोषाल  :

 sit  डांगे  :

 थ्री  त०  ब्०
 faze  राव

 थी  |" हूँ  क् ०  गोपालन

 सु०  ना०  द्विवेदी  :

 थ्री  भा  Fo  गायकवाड़

 दि०  लग  सकसेना

 str  खाडिलकर :

 |  ort  नागी  रेड्डी :

 स०  |: है ५  बनर्जी

 air  ताजिक  :

 lor  तंगामणि  :

 sit  रामजी  वर्मा  :

 श्री  go  चं०  दार्मा

 Lett  gear  श्रम्बलम
 :

 क्या  खाद्य  तथा  fe  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  किसी  राज्य  में  खाद्याभाव  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  कौर

 यदि
 तो

 वे  कौन  से  राज्य  हैं  शौर  सरकार  ने  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए हैं  ?

 उपमंत्री  भो०  do  :
 श्र  देश  में  खाद्य  की  स्थिति

 पर  एक  विस्तृत  वक्तव्य  १४-५-१७  को  लोक-सभा  में  दिया  जा  चुका  Z|

 अंग्रेजी
 में
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 खाद्यान्न के  भावों  में  तेजी

 1*  १६९.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 जनवरी  से  देश  में  खाद्यान्नों  के  भावों  में  किस  अनुपात  से  तेजी  m8  है  ;

 तिलहन  तथा  गेहूं  के  भावों  में  श्रघिकतम  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;  शर

 किस  राज्य  में  खाद्यान्नों  के  भावों  में  सब  से  ज्यादा  तेजी  श्राई  है
 ?

 उपमंत्री  मो  ०
 :  से  एक  विवरण  लोक-सभा पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३६]

 शो  का सलो वाल  :.  समाचारपत्रों  में  खाद्यान्न  के  भावों  के  संबंध  में  अनेक  प्रकार  के  परस्पर

 विरोधी  समाचार  प्रकाशित  हो  रहे  हैं  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  हाल  में
 मंडियों

 में  गेहूं  तथा

 का  क्या  भाव  चल  रहा  है  |

 तथा  कृषि  मंत्री  ५  प्र०  :
 माननीय  सदस्य  का  areas  fea  मंडी  से  है  ।

 दारा  गेहूं  का  भाव  इस  समय  १३  रु०
 ४

 और  १५  रुपए  के  बीच  तथा  जौ  का  भाव

 लगभग १०  रुपए  है  ।

 श्री ल०  ato  मिश्र
 :

 बिहार  में  यद्यपि  खाद्यान्नों  के  संभरण  में  पर्याप्त  सुधार  हुआ  है  परन्तु

 उसे  सस्ते  भावਂ  की  दुकानों  तक  पहुंचाने  के  लिए  पर्याप्त  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  क्या  सरकार

 के  पास  संभरण  का  परिवहन  प्रणाली  के  साथ  समन्वय  करने  के  लिए  कोई  योजना  है  ?

 fat  प्र०
 केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  का  प्रबन्ध  करेगी

 कि
 खाद्यान्न  रेल-स्थानों

 तक  पहुंच  इसके  क  उनका  आन्तरिक  वितरण  करना  तथा  उन्हें  सस्ते  भाव  की  दुकानों

 तक  पहुंचाने  का  प्रबन्ध  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है
 ।

 श्री  दी०  चं०  तर्स
 :

 सरकार  संग्रह  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  क्योंकि

 मैं  समझता  हुं
 कि

 ये  सारी  कठिनाइयां  कुछ  हद  तक  खाद्यान्नों  के  संग्रह  के  कारण हें  ?

 श्री  प्०  जेन  :
 सरकार  इस  के  प्रति  बहुत  जागरूक  है

 ।
 में  उन  कदमों  की  चर्चा  नहीं

 करना  चाहूंगा  जो
 हम  इस  संबंध  में

 उठाने
 का  विचार कर  रहे  हैं  ।

 fart  श्रीनारायण  दास  :  उत्तरी  बिहार  तथा  दक्षिणी  बिहार  के  बीच  सदा  वाहनान्तर  की

 नाइयां  रहती  हैं  ।
 माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  है  कि  वह

 रल
 स्थानों  तक  खाद्यान्न  पहुंचेंगे  ।

 मैं

 जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  ने  रेलवे  के  साथ  परामशं  करके  इस  बात  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए

 फेंकी  उत्तरी  बिहार  को  खाद्यान्नों  का  संभरण किया  जा  सके  ?

 fat  मप्र  जन :  गत  वर्ष  से  हम  ऐसा  कर  रहे  हैं  कि  वर्षा  प्रारंभ  होने  के  पूर्व  ही  हम  उत्तरी

 बिहार में  पर्याप्त  मात्रा
 में

 खाद्यान्न  स्टाक कर  लते  हैं
 |

 इस  वर्ष हम  १५,०००  टन  गेहूँ  उत्तरी  बिहार  में

 स्टाक  करना  चाहते  इतनी  मात्रा  इस  महीने  के  प्रीत  अथवा  अगले  महीने  के  प्रारंभ  तक  संभरित

 कर  दी  जायेंगी  ।

 श्री  हु०  चं०  माथुर  :
 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  स्थानों  को  छोड़कर  अन्य  सब  स्थान |  में  खाद्य

 के  भाव  गिर  रह  हैं  और  यदि
 तो

 ने
 कौन

 से
 स्थान

 हूँ  जहां  भाव  गिर  रहे  हैं
 ?

 अंग्रेजी
 में
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 श्री प्र०  प्र० जन  :  गेहूं  तथा  चने  के  भाव  गिर  रहें  हैं  ।  हम  मंडियों से  आंकड़े  जमा  कर

 रहे हैं ग्रोर ६० ६०
 प्रतिशत

 से  अधिक  मामलों  में  गेहूँ  का  भाव  गिर  रहा  इसी  तरह  हम  बहुत  सी

 मंडियों  से  चने  के  आंकड़े  भी  जमा  कर  रहे  हैं  are  ९  ५  प्रतिशत से  अधिक  मामलों  में  भाव या  तो  स्थिर

 है ंया  गिर  रहे  चावल  का  भाव  बढ़ा  हैं  प्रौढ़  दस  समय  चल  स्थिर  सा  है  |

 श्री  बौछार
 :

 कया  मैँ  सूर
 की

 सरकार  ने  कोई  तत्कालिक  सहायता  मांगी  श्रौर यदि हां तो यदि  हां  तो

 कया  वह  दी  गई  ate  कितनी  दी  गई  ?  क्या  भारत  सरकार  के  पास  इन  स्थितियों  क  स्थायी  निराकरण

 का  कोई  हल  है  ?

 fat  ato  कुप्पा उत्तरी  कर्नाटक  उत्तरी  मैसुर  में  लगभग  ३  या
 ४  जिलों में

 मुख्य फसल  जुन्नार  की
 है  जो  अधिक  वर्षा  के  कारण  खराब  हो.गई  गत  वर्ष  पैदावार कम  हुई  थी

 शौर  वहां  जमार  का  भाव  १४  रुपए  से  १४  रुपए  प्रति  मन  हो  गया  है  ।  गत  सप्ताह  मैं  वहां था  प्रौढ़

 मेंने  उन्हें  बताया  कि  उन  सब
 क्षेत्रों

 में  किस्म  का  गेहूँ  १४  रुपए  प्रतिमन  के  भाव  पर  पर्याप्त

 मात्रा  में  संभरित  किया  जा  रहा  है  ।  हमने  बीजापुर  कौर  गुलबर्ग  में  तीन  केन्द्रीय  संग्रह

 डिपो  चालू  किए  हैं  at  इन  संग्रह  डिपो ग्र ों  को  पर्याप्त  गेंहूं  भेजा  जाता  है  वहां  से  वह  गेहूँ  सस्ती

 कीमत  की  दुकानों  को  दिया  जाता  है  ।

 श्री हेम
 :

 क्या  खाद्य  मंत्रालय  ढारा  श्रीराम  राज्य  को  aa  feat  किया  गया  ३०००  टन

 गेहूँ  वहां  पहुंच गया  है  ?  हमने  इस  प्रत्यय  का  एक  समाचार  पढ़ा  है  कि  ३०००  टन  गेहूँ का  झ्रावंटन

 आसाम  राज्य  में  नहीं  पहुंचा ह  |  क्या  यह  सच  है
 ?

 श्री  श्र०  प्र०  वास्तव  में  प्रभी  तक  यह  जिम्मेदा  री  प्रासाद  सरकार  की  थी  कि
 वह  कलकत्ता

 से
 ग

 *

 उठवा  झ्रासाम  के  विकास  मंत्री  दो  तीन  दिन  पूर्वे  ही  मुझ  से  मिले  थे  ।  मैंने  उनसे

 पूर्वक  चर्चा  की  थी
 ।

 भविष्य  में  हम  में  ही  चावल  गेहूँ  दोनों  का  स्टाक  रखने  का  विचार  कर

 रहे  हैं  ।  हम  श्रासाम को  ६०००  टन  चावल  रवाना  कर  चुके  हैं  जो  रास्ते  में  है  शीघ्र  १०,०००

 टन
 चावल  तथा  गेहूँ  भी  प्रौढ़  रवाना  करेंगें  ।

 हरी हेम  क्या  ara के  विकास  मंत्री

 >
 राज्य  के  लिए  २०,००० टन  चावल  की  मांग

 की  थी  *
 क्या  इसके साथ  ही  उन्हों  *  झा साम  के  प्रमुख  नगरों  में  रक्षित  केन्द्र  खोलने  की  मांग  भी  रखी

 थी  क्योंकि  बरसात के  महीनों  में  ras  का  शेष  भारत  से  संबन्ध  विच्छेद  हो  जाया  करता  है  |

 श्री  श्र०  प्र०  जन  :  जहां  तक  आंकड़ों का  संबंध  मैं  उन्हें  माननोय  सदस्य की  अपेक्षा  अधिक

 अ  ओछी  तरह  से  जानता हूँ  क्योंकि  मैंने  सरकार  से  चर्चा  की  थी  भ्र ौर  मेरी  उनसे  सी  घी  लिखा-पढ़ीਂ

 हो  रही  जहां  तक  स्टाक  बनाने  का  संबंध है  चावल  तथा  गेहूँ  दोनों  का  हम  वर्षा  ऋतु  के  पूरी  तरह

 प्रारंभ
 होने  के  पहले  ही  वे  स्टाक बना  लेंगे  ।

 श्री हेम  gent

 महोदय
 :

 मैं  एक  साथ तीन  प्रश्न  पूछ '  की  अ  मति  नहीं  दूंगा  ।

 नारायणन  कुट्ट  दिन  सानिया  मंत्री  न  राष्ट्रपति  क  अभिभाषण  पर  चर्चा  में  अन्त:क्षेप

 करते  हुए  संग्रह  के  कुछ  उद्धृत  किए थे
 ।

 क्या  इस  वात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 नई  फसल

 तैयार  हे  वाली  सरकार  खाद्यान्नों के  अधिक  संग्रह  को  रोकने के  लिए
 तुरन्त

 ही
 कुछ  कार्यवाही

 करेंगी  ?

 श्री  प्र ०  मेँ
 उसके  लिए  बहुत  उत्सुक

 हूं  ।

 1  मूल  अंग्रेजी म
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 सोच च०  दे०  पांडे  :  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूँ  के  चढ़ते हु  ए  भावों को  देखते  हुए  कम  से  कम  मेरे  नि  चिन

 क्षेत्र  हल्द्वानी  में  क्या  माननीय  मंत्री  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  बिक्री  कर  हटा  लेने  का  अनुदेश  देंगे  ताकि

 गेहूँ  ग्राम  की  भ्रपेक्षा कुछ  सस्ता हो  जाय  ?

 प्र०  मुझे  उत्तर  प्रदश  की  सरकार  को  प्रदेश  देने
 की

 शक्ति  प्राप्त  नहीं  है  ।

 विक  लिक
 श्री  च०  द०  पांडे  :  चूंकि  श्राप  श्रमिक  सहायता  देते  हैं  आपको  शक्ति  प्राप्त  है

 ।

 इला  पाल  पश्चिमी  बंगाल  को  सस्ते  भाव  की  दुकानें  खोलने  के  लिए  कितना

 oars  दिया  गया  है  पश्चिमी  बंगाल  में  कितनी  सस्ते  भाव  की  अनाज  की  दुकानें  व

 रसोइयांਂ कभी  तक  खोली  जा  चुकी

 श्री थीं  प्र०्  जन  :  इस  महीने  में  हमने  उन्हें  १०,००० टन  चावल  दिया  है  |  इसके  अतिरिक्त
 vw  AN  ba

 हम  प्रति  माह  लगभग  ३४,००० टन  गे  ह  ६०००  टन  की  प्रारंभिक मात्रा  भेज  ी  गई  है
 ।

 मुझे यह  नहीं  मालूम  कि  कितने  सस्ते  भाव  की  दुकानें खोली  गई  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  सस्ते  भाव  की  दुकानें  खोलने  में  व्यस्त  है  |

 श्री  पलनियाण्डि
 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कि
 चावल  के  बढ़ते  हुए  भाव  का

 प्रभाव

 अधिकांश में  दक्षिण  भारत  पर  पड़ेगा  क्या  सरकार  ने  दक्षिण  भारत  को  श्रावक स्टाक  भेजने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 श्री  apart  सुरैया  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  नक्र  प्रदेश  में  रायलसीमा  जिलों  पर  अधिक

 वर्षा  के  कारण विप  त  प्रभाव  पड़ा  क्या  प्राचीन  प्रदेश  सरकार  ने  उस  क्षेत्र  के  इस  भाग में  अवश्यक

 बाजार के  संभरण  के  लिए  कोई  भ्र भ्या वदन किया  है  ?

 मो०  कृष्ण प्पा  :
 जहां  तक  रायलसीमा  जिलों का  संबंध  जहां  कहीं  जुन्नार  पैदा की

 जाती हैं  HAT  की
 फसल

 को  विशेषकर
 गत  वर्ष  क्षति  हुई  मैं  गत  सप्ताह  ग्राहक  प्रदेश  सरकार

 के  प्रतिनिधियों  से  मिला  था  are  खाद्य  मंत्री  श्री  थिम्मा  रेड्डी  न  ग्राहक  को  गेहूँ  धौर  चावल  के  संभरण

 के  लिए  कहा  था  ।  हमने  उन्हें  प्रशासन  दिया  है  कि  गेहूँ  कि  मांग  पु  ग  कर  दी  जायगी  कौर  चावल  के

 संबंध में  भी  यदि  उन्हें  चावल  की  आवश्यकता  हो  तो  हम  उसका  हैदराबाद नगर  में  संभरण  करने  को

 तैयार हैं  |

 कई  माननीय सदस्य

 भ्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  प्रदान पर  ४०  व्यक्तियों के  नाम  यदि  में  केवल  उन  समस्त  माननीय

 सदस्यों  के  नाम  ही  पुकारूं  जिन्होंने इस  प्रश्न  को  रखनें  का  कष्ट  किया है  तो  सारा  घंटा  खत्म  हो

 जायगा
 |  खाद्य  की  कमी  तथा  उसके  भाव  में  तेजी  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय है  |

 समस्त  सदन  इसमें

 भ्र भि रुचि  रखता मालूम होता  है  ।  इसलिए यदि  माननीय  सदस्य  भ्र गले  शनिवार  को  बैठक के  लिए

 तैयार  हों  तो  मैं  इस  मामले  पर-खाद्य  की  कमी  प्रौढ़  उसके  भाव  दोनों  पर-दो  घटे  की  चर्चा  की  भ्र नुम ति

 यदि  फिर  भी  भ्रमित  मांग  हो  तो  हम  उसे  ढ़ाई  घंटे  कर  सकते

 कई  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 श्री प्र्०  प्र०  जन  :  मेरा  सुझाव  हैं  कि  पुरा  दा निवार  खाद्य  पर  बहस  के  लिए  दे  दिया  जाय

 या
 क्योंकि  म  यथासंभव  अधिक  से

 प्रिक
 सदस्यों  को  बातें  सुनना  चाहता हूँ

 ।

 अंग्रेजी
 बन  General  Kitchens
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 prem  महोदय  :  श्राप  शनिवार  को  कितने  घंटे  का  समय  चाहते  हैं  ।  उस  दिन नप्रउनों का घंटा का  घंटा

 नहीं  होता
 ।

 तब  हम  ११  से  ६  तक  झ्रथवा  जब  तक  बैठें  तब  तक  का  समय  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  ६  बजे तक  क्यों  ?  उस  समय  तक  सदस्यगण ऊबर  जायेंगे  |

 श्री  रघुनाथ  ११  बजे  से  ५  तक
 |

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  वैसा  गुस्से  में  कहा  था  ?

 श्री  दर्जन  :  नहीं  श्रीमान  मैं  वास्तव  में  माननी  य  सदस्यों  की  बातें  बनने  की  इच्छा  रखता

 ह

 fat  तिरुमल राव  :  माननीय  मंत्री  ने  वक्तव्य  के  रूप  में  जो  कुछ  कहा  है  क्या  उसके  अतिरिक्त

 कोई  विद्वेष  बात  वह  करेंगे
 ?

 अन्यथा  सारे  fat  तक  बहस  करने  से  क्या  लाभ  है
 ?

 महोदय  :  वह  पूरे  दिन  बैठने  तथा  उत्तर  देने  को  तैयार  यदि  माननीय सदस्य  थक

 जायेंगे  तो  वह  भी  चले  जायेंगे  ।

 प्र  प्र०  जन  प्रश्न  वक्तव्य  में  जो  कुछ  कह  चुका  हूँ  उसके  श्रतिरिवत  मुझे  और  कुछ  नहीं

 कहना  ह  परन्तु  में  सुझाव  कौर  विशेषकर  माननीय  सदस्यों  से  कुछ  रचनात्मक  सुझाव  प्राप्त  करना

 चाहूँगा  |

 श्री  श्रीनारायण दास  :  इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  राष्ट्रपति  को  धन्यवाद  के  प्रस्ताव

 पर  चर्चा  के  दौरान  में  खद्य
 की  स्थिति पर  बहस  हो  ही

 चुकी  राठौर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कि  हम  यह  जानकारी  इकट्ठा
 नहीं  कर  सके  हैं  कि  राज्य  सरकारों  ने  इस  दिशा  में  कहां  तक  कदम  उठाए

 हैं  जरिए  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूँगा  कि  वह  कुछ  दिनों के  रुचि  या  इस  सत्र के  भ्रान्ति

 दिनों में  यदि  वह  राज्यो ंसे  जानकारी  प्राप्त  करने  में  समें  हों  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखें

 ताकि  हमें  नवीनतम  स्थिति  का  पता  लग  सके  ।

 fat Ao  प्र०  जन  :  मुझे  इस  तरीके  में  कोई  प्राप़्ति  नहीं  हे  कौर  मैं  वह  जानकारी  जो  राज्य
 cree

 सरकारों  से  मिल  सकेगी  लोक-सभा  पटल  पर  रख  सकता  हुँ
 ।

 परन्तु  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  हक  मैँ

 एसा  सत्र  क  प्रीत  में  ही  कर  सकूंगा |

 श्री  ब०  स०  मति  :  इस  के  ग्र ति रिक्त  जानकारी  क  बिना  बहस  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  हमें

 शनिवार  कप  यह  मालूम  होना  चाहिए  राज्य  सरकारों  ने  कीमतों  को  स्थिर  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ।

 fare  महोदय  :  संसद-काय मंत्री  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  वह  इस  बात  के  लिये

 इच्छुक  होंगे  कि  उस  दिनਂ  पर्याप्त  संख्या में  सदस्य  उपस्थित हों  ।  गणपूर्ति  संख्या  बनाएं  रखना  उनके

 हाथ  प्रति  इस  प्रदान  से  संबंधित  भ्रनुपूरक प्रदान  कभी  नहीं  पूछे
 जा  अनाज  इस  प्रश्न  को

 यहीं  पर  समाप्त  किया  जाता  है  ।  यदि  पृथक  दिन  रखनें  या  शनिवार  को  विशेष  बैठक  रखने  में  कोई

 कठिनाई होगी  तो  मैं  इन  दिनों  में से  किसी भी  दिन  के  प्रीत  में  दो  घंटे  का  समय  दे  दूंगा  ।  मै  माननीय

 मंत्री से  गरिमा  करके सदन  को  कल  सुचना  दूंगा  ।

 wast  में
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 केन्द्रीय  fest  निरोधक  दस्ता

 TFeze.  श्री  श्रीनारायण  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  केन्द्रीय  टिड्डी  निरोधक  दस्ता  किस  प्रकार  के  काम  में  लगा

 a  कौन-कौन से  देश  हैं  जहां इस  दस्ते के  पदाधिकारी  काम  कर  रहे  हैं

 क्या  इसके  कार्य  तथा  सफलताओं  का  कोई  निर्धारण किया  गया
 शौर

 यदि  तो  ऐसे  निर्धारण  का  परिणाम  क्या  निकला  ?

 मंत्री  पं०  बाण  देशमुख )
 :  से  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पय

 रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३७]

 tat  श्रीनारायण  दास  :  विवरण  से  ऐसा  मालूम  होता है  कि  यह  दल  रेगिस्तानी  आर्यों  के

 विरुद्ध  एक  races  प्रतिमान  में  भाग  ले  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय

 अभियान में  भाग  लेने  में  होने  वाले  व्यय  का  कोई  भाग  प्रंतर्राष्ट्रीय  संगठन  द्वारा  भी  वहन  किया  गया  है

 अथवा  समस्त  व्यय  भारत  सरकार  द्वारा  ही  वहन  किया गया  ?

 पृ०  झा०  देशमुख
 :

 मेरे  पास  कुछ  व्यय  का  लेखा  नहीं  |  हमने  जो  व्यय  किया  है  वह

 %,£0,000 SIU Ale रुपए  प्रौढ़  २,७४,०००  के  बीच  का

 श्री  श्रीनारायण  दास :  में  यह  जानना  चाहता था  कि  भ्रंतर्राष्ट्रीय  अभियान में  भारत  द्वारा

 गए  व्यय  का  कौन  सा  भाग  म्रंतर्राष्ट्रीय  संगठन  द्वारा वहन  किया  गया  तथा  कितना  भाग  भारत

 द्वारा  वहन  किया  गया  ?

 +डा०  यह  झा०  देशमुख  :  व्यय  की
 गई  राशि  बहुत  बड़ी  है

 |
 वास्तविक  अनुपात  मे  नहीं

 मैं  सूचना  चाहूँगा  ।

 श्रीनारायण दास
 :  इस  दस्ते  पर  इतना  व्यय  किए  जाने  के  क  क्या  इस  संगठन की

 शक्ति  को  कम  करने  बढ़ाने  का  कोई  मौका  है  ?

 उठ
 ato  देशमुख

 :  इस  ग्रंतर्राष्ट्रीय  अभियान  के  परिणामस्वरूप नहीं  ।  भारत  में

 की  हलचल  कम  होने  के  कारण  कर्मचारियों  की  संख्या  ६०७  से  घटा  कर  २०७  कर  दी

 fat  कासलीवाल
 :

 विवरण  से  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  इस  ददा  में  पिछले वर्ष  लिट्टियों  की

 कोई  हलचल नहीं  देखी  गई  ।  समाचारपत्रों  में  ऐसी  खबरें  छपी हैं  कि  सऊदी  सुडान  तथा

 कुछ  श्रास-पास के स्थानों के  स्थानों  में  कुछ  हल  चल  हुई  थी  |  क्या  माननीय  मंत्री  यह  कह  सकते  हैं  कि  इस  देश

 में  टीसियों  की  ऐसी  हलचल  से  कोई  खतरा  नहीं  है  ?

 पं ०  झा
 ०

 देशमुख :  हमें  सदा  स्थिति  पर  नजर  रखनी  पड़ती  है  ।  फिलहाल  ऐसा  मालूम

 होता  ह  कि  कोई  तुरन्त  खतरा  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  सदन  को  यह  सूचित  कर  दूं  कि  भारत की  भूति  पर

 आ
 सदा  विद्यमान  रहती  इस  बात के  बावजूद  भी  कि  वे  दल  बनाने  तथा  बड़े  पैमाने

 पर
 हानि  पहुंचाने  में  समय

 न  हो  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  ऐसा  है  जहाँ
 स्थानीय

 किस्म
 की

 टिड्डी  की  नस्ल

 सदा  चलती  रहती  हूँ  ।
 sm  ब्

 मूल  अंग्रेजी  में
 Init I  Central  Anti-locust  vod
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 फच्चे पटसन के भाव पटसन  के  भाव

 श्री  ल०  Ato  मिश्र  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  इस  वर्ष  मार्च  तथा  श्रप्रैल के  महीनों  में  कच्चे

 पटसन के  भाव  बहुत  नीचे  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 गत
 वर्ष

 के
 भावों  की

 तुलना  में  ये  कसे  हैं  ?

 मंत्रो  पृ०  देशमुख )  जी  नहीं

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 ठीक

 पानी  ल०  ato  मिश्र  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  निजी  व्यापारियों  की  as  संबंधी

 वासियों  के  कारण  कच्चे  पटसन  के  भावों  में  बहुत  उतार-चढ़ाव  होता  रहता है  क्या  सरकार

 इस  वस्तु  को  भी  राज्य-व्यापार  निगम के  भ्रन्तगंत  रखने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है
 ?

 डा०  Fo  Mo  देशमुख
 :

 इसका  निर्णय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  करेगा |

 श्र  ल०  ato  मिश्र
 :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  पटसन  जांच

 आयोग  से  यह  निश्चित  सिफ़ारिश  की  थी  कि  प्रतिवर्ष  कच्चे  पटसन  का  न्यूनतम  भाव  निश्चित  ae

 दिया  जाया  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  स  बात  पर  प्रभी  भी  विचार  कर  रहा  है  ?

 1  डा०  प्‌०  शा०  देशमुख
 :

 साय  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  मत  सदा  यह  रहा  है  कि  कुछ  कदम

 उठाए  जाने  चाहिएं  जिससे पटसन  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  प्राप्त हो  सके  ।  मैं  यह  नहीं  कह

 राकता
 कि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  अन्तिम  रूप  से  क्या  निर्णय  किया  है  शर
 हमें  इसमें  कहां

 तक  सफलता मिली  है  ।

 fait  ल०  ना  मिश्र
 :

 यदि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय का  यह  मत  हे  कि  कच्चे  पटसन  के  उत्पादकों

 को
 उचित  मूल्य  प्राप्त  हो  सके  तो  पटसन  जांच  योग  की  यह  सिफारिश  कार्य  रूप  में  परिणत  क्यों  नहीं

 की  गई  कि  एक  पटसन  आयुक्त  नियुक्त  किया  जाय  ?

 डा०  पेश  देशमुख  में  पूर्वे  सूचना  चाहता  हूँ
 |

 पृश्नी श्र०  चे  माननीय  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय सदा

 यह  चाहता  है  कि  उचित भाव  निश्चित किया  जाना  चाहिए  ताकि पटसन  उत्पादकों  को  उचित  लागत

 मिल  सके  ।  क्या  पटसन  उत्पादकों  के  हितों की  रक्षा  करना  उस मंत्रालय का  दातव्य  नहीं  है  प्रौढ़  यदि

 इच्छा  तथा  उसकी  पूर्ति  के  बीच  में  कोई  बाधा  है  तो  क्या  इस  मंत्रालय  का  यह  कर्तव्य  नहीं  है  कि

 वह  पूर्ण  sak  उत्पादकों  को  उचित  लागत  मिल  सके
 ।

 पडा०  प०  श्ञा०्देशमुख  मैंने  जो  कुछ  अपन  उत्तर  में  कहा  हैं  उसका  माननीय

 सदस्य  कुछ  कौर  लगा  रहे  मैंने यह  नहीं  कहा  कि  हमने  किसी  मालूम  न्यूनतम भाव  की  सिफारिश

 की  है  ।  मैंने कहा  था  कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  यह  मत  है  कि  उत्पादक  को  उचित  मलय  मिल

 मने यह  प्रकट  नहीं  किया  था  कि  किन  बातों  के  लिए  जाने  से  ऐसा  हो  सकेगा
 |

 का
 ल०

 ना

 ०  यह
 मंत्रालय

 के  विवरण  में  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  स०  चे  सामन्त  :  भाग  का  उत्तर  माननीय  मंत्री  :  नकारात्मक  दिया  |  कया यह

 सच  है  कि  जो  उत्पादक  उस  समय  पटसन  बे  च  रहे  थे  वह  कम  भाव  पर  बेच  रहे  थे  जब  कि  जिन्होंने  उसे

 खरीदा  वे  उसे  कलकत्ता  में  अधिक  भाव  पर  बेच  रहे  थे
 ?

 पृ०  हा०  :  ये  स्थानीय  भ्रन्तर हू  प्रौढ़  समय  समय  पर  भी  भाव  बदलते  रहते  हैं

 मैं  ने  स्वयं  शिकायत की  हैं  कि  ये  उतार-चढ़ाव  बहुत  भयंकर  होते  हैं  प्रौढ़  खेतिहरों  के  हितों को

 बहुत  हानि  पहुंचाने  परन्तु  स
 विशेष  मामले  में  कोई  अधिक  oat  नहीं  है

 ।  उदाहरणार्थ

 पूर्णिया  में  EYE  में  २४  रुपए  ८्ञ्यातन  का  भाव  था  अब  ae
 ८

 खाने  गिर  गया  है  जहां  तक  फरवरी

 तथा  भ्रप्रेंल का  संबंध  अन्य  मही  में  यह  ज्यादा  ह्  इसी  कारण  मेंने  कहा कि  इन  महोनों  में

 उतार-चढ़ाव  ज्यादा  नहीं  है  ।

 श्री  झुनझुनवाला  :  माननीय क़षि  मंत्री  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  उनके  मंत्रालय  का  यह  मत  हैं

 कि  पटसन  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  दिया  जाना  चाहिए  तो  क्या  मैं  पुछ  सकता  हु  कि  मंत्रालय ने  उस

 उद्देश्य  की प्राप्ति के  लिए  क्या  क्या  कदम  उठाए  हैं  प्रौढ़  कया  उन्होंने  इस  बात  पर  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंत्रालय  से  परामर्श  किया  है  क्योंकि  उन्होंने  कहा  कि  यह  कृत्य  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  है
 ?

 जू ०  वा०  देशमुख  :  मेरे  लिये  यह  संभव  नहीं  होगा
 कि

 एक  चयन  के  उत्तर  में  में  उन

 समस्त  कदमों  का  वर्णन  करूं  जो  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  संभव  परन्तु  यह्  एसा  मामला  है

 जिसको न  केवल  पटसन  के  ही  संबंध  में  वरन  खेतिहरों  ग्ग्गि द्  उत्पादन  की  जाने  वाली  समस्त  वश्तुग्रों

 के  सम्बन्ध  खाद्य  तथा  HT  मंत्रालय बहुत  महत्व  देता  है  क्योंकि  अन्यथा  उत्पादन  कभी  नहीं  asa

 पर्त  में  सारी  बातों  का  वर्णन  नहीं  कर  |

 श्री  तिरुमल  राय  :  क्या  पटसन  के  सम्बन्ध  जो  डालर  कमाने वाली  फसल

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  परामशं  करना  खाद्य  तथा  कृषि  wary  की  नीति  नहीं है  ।

 फ्०  दीवाने  :  यह  परामर्शों  का  मामला  नहीं  है  ।  जब  कभी  भी  हम  यह  अनुभव  करते

 हैं  कि  भाव  ठोक  करन  के  लियें  कुछ  कदम  उठाना  श्रावैदयक  है  तो  हम  उनसे  सिफारिश करते  हैं

 यह  कदम  उठाते हैं  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  अनेक
 वर्षों

 के  लिये  बंगाल
 सरकार  द्वारा  न्यूनतम  भाव

 निश्चित  किया  गया  था--मैं  नहीं  जानता  कि  बिहार  सरकार  ने  वैसा  किया  या  नहीं--तथा  उसे

 बंगाल  सरकार  द्वारा  लाग  किया  गया  था  |  उन्होंने  उस  प्रयोजन के  लिए  विशेष  कोष का

 किया

 FETo  Go  दाज  देशमुख  :  में  इस  प्रश्न
 को

 पूर्व  सूचना  चाहूंगा
 |

 ही

 क

 लिये

 गह  योजनाਂ

 शमी

 cmt  > TAT wed  at  दी०  qo  शर्मा

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  के  लिये  बृहद  योजना  को  नवीनतम  स्थिति  कया  है

 योजना  लोक-सभा  में  कब  प्रस्तुत
 की

 जायेगी  ;  श्र

 उसको
 कब  तक

 कार्यान्वित  करने
 का

 विचार  है  ?

 et

 Plan

 मल  अंग्रेजी में
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 स्वास्थ्य  मंत्री  :  नगर  श्रायोजन  संगठन  ने  वृहत्तर  दिल्लो  के  लिये

 प्रीत  कराली  सामान्य  योजना  १९५२  में  प्रस्तुत  की  थी  और  अंतिम  श्रादशं  योजना

 की  चल  रही  है  ।

 (a)  जैसे  ही  वह  तैयार  हो  जायेगी  च  के  सदस्यों  को  मिल  जायेंगी  ।

 योजना  को  क्रियान्वित  करने  प्रश्न  उसके  सरकार  द्वारा  भली  प्रकार  छानबीन

 किये  जाने  तथा संमोदित किये  जाने  के  ही  उत्पन्न  होगा  |

 श्री  राधा
 :

 माननीय  मंत्रो  ने  भ्र भी  यह  कहा  है  कि  हाल  ही  में  एक  प्रन्तरिम  योजना

 प्रकाशित हुई  थी  ।  क्या  उसकी  प्रतियां  संसद्‌  सदस्यों
 को  दी  गई  कौर  यदि  तो  क्या  वे

 aq  दो  जायेंगी  ?

 श्री  करमरकर
 :

 पहले  मैं  स्वयं  इस  बात  का  विनिश्चय  कर  लेना  चाहता  हूं  कि  वे  दी

 गई  थीं  या  परन्तु  जहां  तक  मेरा  स्याल  है  वे  नहीं  दी  गई  हैं  कौर  इस  उद्देश्य  से  कि  संस  _  सदस्य

 उसे  खरीद  सकें  हमने  उसकी  दो  रुपये  कौर  कुछ  कराने  कीमत  रखी  हुई  प्रश्न  संस्करण  में  Yoo

 प्रतियां छपी  हैं  ।  संभव  है  कि  इनके  बिकने  में  कुछ  समय  लग  जायेगा  ।  मुझे  श्राणा है  कि  माननीय

 सदस्य  इसे  खरीदने  का  पूरा  प्रयत्न  करेंगे  ?

 पश्न  राधा  रमण  :  इस  बात को  ध्यान में  रखते  हुए  कि  नगर  योजना  श्रमिक रण  द्वारा  एक

 बू  हद  योजना  बनायी  जा  रही है
 ?

 क्या
 रस

 समय  सरकार  के  पास  दिल्ली
 नगर  के  कुछ  जिनमें

 चांदनी  चौक  भी  सम्मिलित  को  गिरा  देने  की  संभावनाओं  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  अंकड़े  हैं  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 यह  दीखता
 तो

 बहुत  छोटा  सा  परन्तु  उसका  उत्तर  बहुत  बड़ा

 होगा  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  मकान  गिराने  का  प्रश्न  केवल  विशेष  मामलों  में  उत्पन्न  होता

 जैसे  कि  गन्दी  बिस्तरों की  सफाई  ।  यह  प्रस्थापना है  कि  जब  तक  बाद  योजना  को  कोई

 अन्तिम रूप  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  तथा  संभव  कौर  यथावश्यक  काम  होता  जाये  ॥

 माननीय  सदस्य  कुछ  कौर  भी  पूछ  रहे  थे  ।

 श्री  रमण
 :

 चांदनी  चौक  ।

 श्री  कर मरकर
 :  चांदनी

 चौक  के
 सम्बन्ध

 में  जानकारी  देने के
 लिये  पूर्व  सूचना की

 शिया  महोदय
 :  अगला

 ।

 को  राधा  रमण
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  .  -  «  «

 महोदय
 :

 इतनी  बड़ी  योजना  के  बारे  में  च्ड्रोटे  से  प्रश्न  में  चर्चा कैसे  की  जा  सकती

 है  ?
 माननीय  सदस्यों  के  पास  अन्य  उपाय  भी  हैँ

 ।
 यदि  वे  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  वे  वाघा  घण्टे  १  घण्टे

 अथवा  १३  घण्टे  की
 चर्चा  के  लिये  कह  सकते  हैं

 |
 काल  में  सारा

 केवल  एक  ही

 प्रदान  के  लिये
 मैं  नहीं  दे  सकता  |

 लटी  teed

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भाखड़ा  नांगल  बांघ

 1१४२.  ait  दो०  चे  शर्मा
 :

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना के  aa  तक  पंजाब  ate  राजस्थान  द्वारा  भाखड़ा  नांगल  बांध  के  लिये

 कुल  कितनी  afar  दी  गई  ate  उन  दोनों  राज्यों  को  उस  बांध  से  कितने  लाभ  हुए  हैं
 ?

 सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्रो  स०  का०  :  लोक  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 दिखाये  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३८ जाता है
 जिसमें

 अपेक्षित  जानकारी
 की  गयी  है  ।

 tat  दी०  चं०  विवरण  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  परियोजना  पर  कभी  तक  लगभग

 १११  करोड़  रुपये  लग  चुका  क्या  सरकार
 को  इस  बात  का  कोई  भ्रनुमान  है  कि

 परियोजना  पर

 कितनी  राशि  खरच  शर  इसमें  पंजाब  ौर  राजस्थान  सरकारों  का  कितना  wars
 ?

 fat  स०  का०  जेसा  कि  उत्तर  में  बताया  गया  हमने  पहले ही  2,00, YR, Ck, SKE

 रुपयें  पंजाब  को  श्र  3,190,565, 8X0  रुपये  राजस्थान को  प्रदा  कर  दिये  हैं  ।  वर्तमान  गणना

 के  अनुसार  खच  लगभग  १७२.  ५४  करोड़  रुपया  होगा  ।  पंजाब  शौर  राजस्थान  का  अनुपात

 ८४.  ७८  प्रतिशत  और  PARR  प्रतिश्त  होगा  |

 धी  दी०  चं०  राजस्थान  को  कब  से  बिजली  मिलनी  areas  हो  जायेगी ?

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  जहां  तक  विद्युत्‌  संभरण का  सम्बन्ध  झबिया  है  कि  एक  वर्ष  के

 अन्दर  अन्दर  राजस्थान  तक  पहुंच  जायेगी  |

 श्री  केदार
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  इस  परियोजना  में  अंदा  दान  दिया  है  ्  यदि

 तो  कया  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक को  इस  परियों जना  के  लेखों  का  परीक्षण  करने का  अधिकार  है  ?

 श्री  स०  ato  पाटिल  :
 केन्द्र  ने  रुपया  दिया  यह  बात  उत्तर  में  बता  दी  गयी है  ।  जहां

 नरन  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  उसके  लिये  मुझे  पूर्वसूचना की  झ्रावइ्यकता है  ।

 tat  :  इस  परियोजना में  कितनी  विद्युत्‌  उत्पन्न  की  गई  कौर  उसका  प्रति  किलोवाट

 क्या  मूल्य है  ?

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  लगभग  ७२,०००किलोवाट का  उत्पादन  किया  जा  चुका  है  ।  अब

 लगभग Vo  ०,०००  किलोवाट बिजली  पैदा की  जायेगी  ।  जहां  तक  उसके  मुल्य  का  सम्बन्ध

 उसके  लिये  मुझे  की  आवश्यकता  है
 ।

 fat न
 च्‌०

 माथुर
 :

 राजस्थान  सरकार  नें  इस  बात
 की

 शिकायत की  है  कि  उन्हें

 बिजली  देने  में  श्रसाधांरण  देरी
 की  गयी  कौर  यदि  तो  इस  देरी  के  कया  कारण  हैं

 ?

 श्री  स०  का०
 पाटिल

 :
 उन्होंने  हमारे  साथ  पत्र-व्यवहार  किया  श्र  हमने  उन्हें  समझा

 दिया  है
 कि

 इस्पात  की  उपलब्धि  में  कठिनाई  थी
 ।  ध प्रब वे  कठिनाइयां  दूर

 की
 जा  रही

 और  मैं  समझता  हूं  कि  हम  एक  वर्ष  में  ही  वहां  तक  बिजली  पहुंचा  देंगे  ।

 श्री  दास प्पा
 :

 क्या  इस  परियोजना  के  लिये  राजस्थान  पं  जाब  को  उस  राशि  के

 भ्नतिशिक्त  जो  कि  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  से  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  हुई  कोई  कौर  राशि  की  भी

 व्यवस्था कर  सकी  हैं  ?

 अंग्रेजी  में
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 किस स०  का०  पाटिल
 :  इस  बारे  में  मेरे  पास  इस  समय  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  पूर्वसूचना  देंगे  तो  मैं  इस  बारे  में  पता  करूंगा  |

 श्री  मोहम्मद  इमाम  :  कुल  विनियोग  पर  कितनी  प्राप्ति  होगी  ?

 श्री
 स०  क्या  पाटिल  :

 इस  बारे  में  इसी  समय  बताना  कठिन  है  ।  यह  तो  ऐसा  मामला

 जिस  के  बारे  में  पुछताछ  करनी  होगी  ।  यदि पूर्वसूचना दी  जाये  तो  मैं  जानकारी दे  सकता  हुं

 सेलम-बंगलौर रेलवे  लाइन

 att  :

 श्री  सें०
 ewe.

 |  श्री  त०  ब०  बिट्ठल  राव
 :

 रेलवे  मंत्रो  २३  १९५६  को
 गये  तारांकित संख्या  ३३३  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  सेलम-बंगलौर  रेलवे  लाइन  के  सर्वेक्षण  की  वर्तमान  स्थिति

 क्या है  ?

 1  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :
 क्षेत्र  कार्य  हो  रहा  है  aa  है  कि  वह  इस  मास

 के  तरन्त  तक  पूरा  हो  जायेगा  |

 fort  नरसिहन्‌ : क्या इस :  क्या  इस  सर्वेक्षण  की  पूति  के  लिये  कोई  कालावधि  निर्धारित  की  गई

 mre  यदि  तो  उसका  कहां  तक  पालन  किया  गया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 part  शाहनवाज़  खां  सामान्यतया इस  प्रकार  के  सर्वेक्षणों  के  लिये कोई  कालावधि  निर्धारित

 नहीं की  क्योंकि wer  अलग  सर्वेक्षणों  के  लिये  विभिन्न  परिस्थितियों  के  कारण  अ्रलग

 समय  लगता  है  ।  परन्तु  है  कि  यह  सर्वेक्षण  इस  मास  के  अन्त  तक  पूरा  हो  कौर

 इसका  प्रतिवेदन सितम्बर  तक  रेलवे  बो  के  पास  पहुंच  जायेगा  ।

 fait  नसीहत
 :

 सर्वेक्षण  के  अधीन  एक  कौर  तो  धर्मपुरी  तथा  सैलम  के  बीच  कौर  दूसरी

 शर  होसूर  तथा  बंगलौर  के  बीच  कौन  कौन  से  स्टेशन  ओमपुरी  तथा  होसूर  के  बीच  तोड़ी  हुई  रेलवे

 लाइन  के  पुराने  माग  के  अतिरिक्त  नये  मार्ग  पर  ७० च०५
 ?

 1  शी  शाहनवाज़  खां  :  इस  प्रकार  के  व्यौरे  कभी  तक  इतनी  जल्दी  नहीं  दिये  जा  सकते  |

 fet  दास प्पा  :  इस  सर्वेक्षण  से  क्या  परिणाम  निकला  है  ?  क्या  इसके  किसी  उपयुक्त

 श्रवण  में  कार्यान्वित  किये  जाने  की  कोई  शीशा  है  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  इसका  परिणाम  लगभग  वही  है  जो  कि  सभी  सर्वेक्षणों  का  हम्ना  करता

 है
 ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  काल  में  इस  लाइन

 के  निर्माण  की  कोई  आशा  नहीं है  ।

 श्री त०  ब०  fags  राव
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस सर्वेक्षण के  कार्य  की
 गति  जानबूझ कर

 मन्द  कर  दी  गयी  है  क्योंकि  सरकार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  कोई  भी  नई  लाइन  नहीं

 बनाना  चाहती  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  काम  की  गति  को  मन्द  करने  के  बारे  में  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  ।

 जेसा  मैं  ने  कहा  यह  काम  इस  मास  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  परन्तु यदि  सर्वेक्षण  इससे

 भी

 प्रा
 हो

 जाये  तो  लाइन  निर्माण
 का  काय  प्रारम्भ  होने  की  बहुत  कम  संभावना  है  |

 अंग्रेजी में
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 श्री  रसायन
 :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है
 कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  काल  में  इस  क्षेत्र  में

 शर  उसके  area  पास  म्रल्यमिनियम  तथा  लिग्नाइट  की  दो  बड़ी  परियोजनाओं  प्रारम्भ  की

 आर  क्या  इन  दो  परियों  जोरों  को  fet  के  लिये  भावी  योजना  में  सेलम  तथा  बंगलौर  के  बीच

 सुविधाओं  को  उचित  रूप  से  बढ़ाना  झावर्यक  न  होगा  ?

 अध्यक्ष सहोदय  :  मैं  देखता  हूं  कि  अनुपूरक  प्रश्नों  के  रूप  में  जितने  प्रश्न  पूछे गये  हैं

 उनमें से  oy  प्रतिशत तो  केवल  सुझावों के  रूप  में  हैं  ।  यदि  माननीय  मंत्रो  एक  उत्तर  देते  हैं  तो  सदस्य

 ख्रपनों  युक्तियों  से  उन्हें  झपने  मत  का  बनाने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  ऐसी  बातें  तो  किसी  संकल्प  wera

 किसी  पृथक  प्रस्ताव  में  रखी  जा  सकती  हैं  ।  इस  प्रश्न  के  उत्तर  की  कोई  शझ्रावइ्यकता नहीं

 शी  नसीहत  में  समझाना चाहता  हूं  कि

 अगला  टर्न  ॥  प्रदान  संख्या  ve  |
 गभ्रिध्यक्ष  महोदय

 :
 मैं  समझ  गया  ह

 श्री  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  मरन  संख्या  १५२  को  भी  दत  संख्या  १४४ के  साथ  ले

 लिया  क्योंकि  दोनों  का  विषय  एक  समान  है  |

 शो  राज  बहादुर
 :  हाँ  ।

 ग भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  ठीक  है  ।

 डाक  कौर  तार  विभाग  के  सालों  का  पुनर्गठन

 + ow,  श्री  to  qo  fara  राव
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 राज्यों के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  डाक  पौर  तार  विभाग  के  सालों  के  पुनर्गठन  से

 सम्बन्ध  रखने  वाली  प्रस्थापना  को  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ;

 उसे  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ;  शौर

 इस  समय  देश  में  कुल  कितने  सकल  हैं  श्र  पुनर्गठन के  बाद  उनकी  संख्या  कितनी

 होगी
 ?

 तथा
 संचार  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री

 राज
 :  से

 इस  समय  डाक  तार  के  कुल  १३  सरपंच  हैं  जिनमें  सर्कल  भी  सम्मिलित  है  ।

 को  सामानों को  सामान्य रूप  से  पुनव्यंवस्था  करने  के  बारे  में  इस  समग्र  कोई  प्रस्थापना  नहीं  है  ।

 मंतूर  डाक  कौर  तार  का  प्रशासनीय सकल

 1१५२.
 Sat

 तिम्मय्या  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  कर्णाटक  या  मैसूर के

 लिये  डाक
 शर

 तार  का  एक  प्रशासनीय  सकल  स्थापित  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार की  कोई

 प्रस्थापना है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (st  राज
 :

 नहीं

 ।
 —  —

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 फन्नी  ao  ब०  विपुल  राव  :  क्या  इसका  तात्पर्य  है  कि  हमने  भाषाओं  के  ara  पर  सकल

 बनाने  का  विचार  ही  छोड़  दिया  है  ?

 fart  राज  बहादुर  :  वास्तव  ये  सकल  कभी  भी  प्रान्तीय  सीमाओं  के  श्राघार  पर  नहीं

 बनाये  गये  थे  ;
 वे  तो  प्रशासनिक  सुविचारों  की  दावा  से  बनाये  गये  थे  जो  कि  इस  वात  पर  निर्भर

 करते  थे  कि  किसी  क्षेत्र  विद्वेष  में  कितने  डाक  घर  कौर  तार-घर हैं  र  उनमें  कितना  काम  है  ।'

 त०  ब०  राव
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक  अर  तार  विभाग  के  महानिदेशक ने

 इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  था  कौर  इस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  काम  किया  भी  गया  परन्तु  नः

 जाने  FAT  बात  Maan  ही  काम  रोक  दिया  गया  ?

 राज  बहादुर  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  संदाय  को  दूर  करना  चाहता  हूं  ।  प्रदान  यह  था

 क्या  इस  प्रकार  को  कोई प्रस्थापना थी  ।  में  ने  बताया  है  कि  प्रभी  इस  प्रकार  की  कोई  भी  प्रस्थापनाਂ

 विचाराधीन  नही  है  ।  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  हम  किसी  निर्णय  से  बाध्य  हैं  ।  यदि  परिवार

 )  अथवा  डाकघरों की  संख्या  के  झ्राधार  पर  किसी  नये  सकते  की  प्रावव्यकता  का  अनुभव

 किया  गया  तो  हम  उस  प्रश्ताव  पर  अवद्य  विचार  करेंगे  |

 पत्नी  पुन्नू
 :  क्या यह  सच  है  कि  गत  संसद्  के  श्रुति  सत्र  में  सरकार  द्वारा इस

 में  बताया  गया  था  कि  पुनर्गठित  राज्यों  के  आधार  पर  डाक  कौर  तार  विभाग  के  सालों  को  पुनगेठिता

 करने की  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?  यदि  तो  उस  प्रस्थापना का  क्या  बना  है

 राज  बहादुर
 :

 उस  समय  यह  कहा  गया  a1—H  केवल  प्रपनी  स्मृति  मात्र  से  बता  रहा

 हुं--कि  यह  alae  नहीं  है  कि  डाक  कौर  तार  के  सर्कल  राज्यों  की  सामानों  के  पर  ही

 बनाये  जायें
 ।

 संभव  है  कि  कहीं  कहीं  पर  सर्कल  में  ही
 दो

 राज्य
 झा

 या  कहीं
 उससे

 भी
 राज्य WT  जायेंगे  ।

 श्री
 ब०  स०

 मूर्ति
 :

 इसका  कया  कारण  है  कि  श्रीनगर  प्रदेश  डाक  सकल  कभी  तक  करनूल में

 है  कौर  हैदराबाद  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  है  ?

 x)  फंसी  राज  बहादुर
 :

 जेसा  मैं  ने  कहा  पुराने  संकेतों  की  पुरानी  सीमाएं  कभी  तक  वैसी  ही

 ह
 जा

 श्री  केशव
 :

 मैसूर  सकते  के  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना

 1  श्री  राज  बहादुर  जब  कौर  जैसे  इस  बारे  में  किसी
 प्रस्थापना

 पर  विचार  किया
 जायेगा

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  हो  जायेगा
 |

 श्री  राधे  लाल  व्यास  vo—

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मे  यहां  पर  अलग  ह ५  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं
 दे  सकता  ।

 अगला  |

 दिल्‍ली  faa  कर्मचारी

 1१४५३.  श्री  बहादुर सिह  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  क्या  दिल्‍ली  विद्युत्‌  ats  की  वितरण  शाखा
 के

 कमचारियों  2eX9  के  मध्य

 में  हड़ताल की  थी  ;

 मूल  stat  है
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 उन  के  द्वारा  क्या  क्या  मांगें  रखी  गयी  थों  ;

 वे  मांगें  कहां  तक  पूरी  की  जा  चुकी  हैं  ;

 हड़ताल  के  कारण  लोगों  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना करना  पड़ता  उनके

 बारे  में  प्रतिदिन  औसतन  कितनी  शिकायतें  जाती  हें  ;

 (=)  क्या  किसी  क्षेत्र  में  संभरण  निलम्बित  भी  किया  गया  था  ?

 लिखाई  र  विद्युत  मंत्रो  स०  क/०  :  हां  ।

 दिल्ली  राज्य  विद्युत्‌ बोर्ड  के  भूतपूर्व  मीटर  रीडर  श्री  लक्ष्मी  नारायण  की

 जिन्हें  कि  अपचार  के  आरोप  पर  बो  द्वारा  सेवा  से  मुक्त  कर  दिया  गया  था  ।

 दिल्‍ली  राज्य  विद्या  बों  शर  दिल्‍ली  विद्या  कर्मचारी  संघ  के  मध्य  हुए  एक  करार  के

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  का  मामला  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  श्रवकादा  प्राप्त  न्यायाघीश

 श्री  शंकर  सरन  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 कोई  नही ं।

 (=)  नहीं  ।

 श्री  बहादुर  सिह
 :

 क्या  सरकार  ने  हड़ताल  के  उन  दिनों  में  कोई  अतिरिक्त  धन  खर्च  किया

 था ?

 थ्रो  स०  का०  पाटिल  :  मेरे  पास  इस  समय  इसकेਂ  अतिरिक्त  कोई  जानकारी  नहीं है

 कि  यदि  इस  बातਂ  की  श्रावइ्यकता  हुई  होगी  कि  बिजली  के  fate  सम् भरण के  धन  खर्च

 किया  जाये  तो  धन  aa  किया  गया  होगा  ।  यदि  पूर्व  सूचना दी  जाये  तो  मैं  उसका  ठीक-ठीक

 उत्तर
 दे  ।

 कलकत्ता  गोदी  क्षेत्र  में  चोरियां

 Teo.  श्री  रघुनाथ  तीन  क्या  परिवहन  तथा
 सं  चार मंत्री यह  बताने

 की
 कृ

 ए  करेंगे कि

 क्या यह  सच  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  सीमा  शुल्क  पत्तन  प्राय कत भ्  में  समन्वय  की  कमी  के

 कारण  कलकत्ता  गोदी  '  क्षेत्र  में  प्रतिमास  लाखों  रुपयों  की  चोरियां  हो  रही  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 :  उपलब्ध  जानकारी

 के  अनुसार  कलकत्ता  पत्तन  में  चोरी  निरोधक  कार्यवाहियों  के  मामले  में  सीमा  शुल्क  प्रौर

 पत्तन  प्राधिकारियों में  समन्वय  रखा  जाता  एक  चोरी  निरोधक  जिसमें  कलकत्ता  आयात
 व्यापार  बीमा  सीमा  शुल्क  पत्तन  श्राय क्तों भ्  के  प्रतिनिधि

 सम्मिलित  मास  में  एक  बार  स्थिति  पर  विचार  करती  है  are  उसके  परिणाम  पर्याप्त  उत्साहवर्धक

 सिद्ध हुए  चोरी  के  मामले
 १६४७

 में  ८६  जबकि
 १९५६  में  €५

 थे
 ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  FAT  इस  गोदी  में  ८  ०  ००
 पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  काम  कर  रहे हें  और  क्या

 ये  चोरियां  उन्हीं  लोगों  के  कारण  से  नहीं  हो  रही  हैं
 ?

 को  राज  बहादुर
 :

 इसकी  जांच  तो  पुलिस  ही  कर  सकती  में  इस  कथन की  सच्चाई

 के  बारे  में  कुछ  कहने  में  असमर्थ  हुं
 ।

 pat  रघुनाथ सिह  :  इन  बिदेशी  राष्ट्र जनों  के  स्थान  पर

 भारतीय
 लोगों

 को
 रखने  के  सम्बन्ध

 में  क्या  कायवाही
 की

 जा  रही  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री राज  बहादुर  :  वास्तविक  प्रश्न  का  सम्बन्ध  इस  बात  से  था  कि  सरकार  ने  चोरियों

 को  रोकने  के  लिये  कया  क्या  कार्यवाही  की  है  कौर  इस  में  श्रब  यह  पूछा  जा  रहा  है  कि  विदेशी

 राष्ट्र जनों  के  स्थान  पर  भारतीयों  को  रखने  के  लिये  क्या  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  हैं  ।  यह  एक

 व्यापक  प्रश्न  है  ;  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  इस  बात  की  कौर  पूरा  पूरा  ध्यान  दे  रही  है
 |

 श्री स०  चे  सामन्त
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  वर्ष  पत्तन  श्रावित ने  इस  चोरी को  रोकने

 के  लिये  एन०  वी०  सी०  से  कुछ  व्यक्ति  भरती  किये  थे  कौर  क्या  इस  का  कोई  अच्छा  परिणाम

 निकला है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 इसके  लिये  मुझे  पव  सूचना  की  आवश्यकता  है  |

 को हेम  बरुप्रा  :  सरकार  द्वारा  पुलिस  कौर  शुल्क  के  पदाधिकारियों  जिनकी

 उपेक्षा  के  कारण  ही  ये  चोरियां  हुई  समन्वय  उत्पन्न  करने  के  सम्बन्ध में  कया

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 fat  राज  बहादुर
 :

 जैसा  कि  मैं  ने  कहा  एक  जिसमें  बीमा

 सीमा  शुल्क  श्रायात  व्यापार  सन्थाग्रों  तथा  पत्तन  आयुक्तों  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित

 प्रति  मास  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करती  है  ।

 Tat
 ब०

 स०
 इस  समिति  में  श्रमिकों  का  कोई  प्रतिनिधि  क्यों  नहीं  लिया  गया  है

 ?

 शो  राज  बहादुर  :  यह  एक  प्रशासनीय मामला  है  कौर  इसका  सम्बन्ध  चोरियों  से

 और  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  का  तात्पर्य  है  ।

 केरल  में  उचित  मूल्य  वाली  दूकानें

 थ्रो  £..* ह ०  फक०  गोपालन

 रि  श्री  श्री  Ao  थामस

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  किस  प्रकार  का  उबला  या  कच्चा  चावल  अधिक  पसन्द  किये

 जाते
 हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  के  लिये  उपलब्ध  श्रीकांत

 चावल  कच्चा  चावल  है  ;  कौर

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 तथा  कुकी  उपमंत्री  मो०  वें०
 :  से  केरल  में  उबले

 न्  चावल  अधिक  पसन्द  किये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  चावल  का  निर्यात  Fact  बर्मा  ही  करता

 छै  ।  बताया  जाता  है  कि  वहां  भी  यह  चावल  सीमित  रूप  में  उपलब्ध  है
 ।

 वर्तमान  संकेतों  से  यह

 प्रतीत होता  है  कि  इस  वर्ष  ५  लाख  टन  उबले  चावल  के  ठेके  में  से  हमें  २  लाख  टन  कम

 उपलब्धता  को  देखते  हुए  उबले  हुए  चावल  केਂ  संभरण  के  मामले  में  केरल  को  प्राथमिकता

 दी  जाती है  ।

 कश्  |: ह ५
 गोपालन  :  आगामी

 ७
 मासों  के  लिये  केरल  राज्य  की  कितनी  श्रावइ्यकता  है

 अर  सरकार  केरल  को  कितना  चावल  देने  का  विचार रखती  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (att ao अ०  प्र०  :  इस  के  सम्बन्ध  में  केरल  के  मुख्य  मंत्री  तथा

 ere  मंत्री  से  मेरी  पूरी  बात  चीत  हुई  है  MAT  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  हम  आगामी तीन  मासों  नन

 fae  अंग्रजी  में
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 श्री  जुलाई  अगस्त  में  ७५,०००  टन  चावल सं  भारत  कौर  उसके
 अगली

 फसल  जायेगी

 इस  समय  केरल  के  स्टाक  में  कच्चा  चावल  है  परन्तु  हमें  है  कि  शीघ्र  ही  उबला  gar

 चावल
 वहां  पहुंच  जायेगा  वहां  पर  ३०,०००  या  ¥o,o0o0  टन  छह  चावल

 भेज  सकेंगे  |

 श्री  to  wo  गोपालन :  उचित  मुख्य  वाली  दूकानों  पर  बिकने  वाले  चावल
 के

 मूल्य

 बाजार  में  बिकने  वाले  चावल  कें  मूल्य  में  कितना  अन्तर  है
 ?

 श्री
 बू०  बाजार  में  बिकने  वाले  उबले  हुए  चावल  का  मूल्य  उचित  मूल्य  वाली

 दूकानों  पर  बिकने  वाले  चावल  के  मूल्य  की  तुलना  में  बहुत  whey  है  ।

 श्री  पुन्नू  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  अश्व  प्रदेश  में  अभी  प्रभी  धान  की  जो  फसल  काटी  गयी

 है  वह  मुख्य  रूप  से  उबले  हुए  चावल  के  रूप  में  प्रयुक्त  की  यदि  तो  क्या  सरकार

 वह  चावलਂ  उचित  मूल्य  पर  केरलਂ  के  लिये  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करेगी
 ?

 fat श्र०  जेन  :
 केरल  के  व्यापारी  यदि  चाहें  तो  उस  चावल  को  खुले  बाजार  से  खरीद

 सकते  में  तो  वास्तव  म  बर्मा  से  आयात  किये  गये  चावल  का  उल्लेख  कर  रहा AT  |

 नये  स्टेशनों  का  खोला  जाना

 १४९. श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भटनी  जिंदान

 और  भाट पार  रानी  स्टेशनों  तथा  भटनी  सलेमपुर  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  अत्यधिक  दूरी  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  नये  स्टेशन  खोलने  की  किसी  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  पहलवान  यह  प्रस्थापना  है  कि  भटनी  जिंदान  भाटपार  रानी

 तथा  भटनी  जंक्शन  और  सलेमपुर  के  बीच  लाइन  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  एक  एक  क्रासिंग  स्टेशनਂ

 खोला  जाये  |

 यह  भी  प्रस्थापना  है  कि  इन  क्रासिंग  स्टेशनों  के  बनਂ  जाने  के  थोड़े  समयਂ  बाद  हो  यात्रियों  के

 लिये  भो  इन्हें  खोलਂ  दिया  जाये  ।

 विश्वनाथ  राय  :  नये  स्टेशन  बनाने  का  काम  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ?

 शाहनवाज  खां  :
 भटनी  भ्र  सलेमपुर  के  बीच  तो  क्रासिंग  स्टेशन  लगभग  पुरा  होने  वाला

 है  है  कि  इसे  माल  के  लिये  तो  geUy  में  ae  यात्रियों के  लिये  eu

 में  खोलਂ  दिया  जायेगा  ।  दूसरे  स्टेशन  का  काम  के  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  कर  दिया

 गया है  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय
 :

 दूसरा  चटनी  भाटपार  रानी  के  बीच  वाला  स्टेशन  कब

 तक  पूरा  हो  जायेगा
 ?

 श्री  शाहनवाज  खां
 :

 हमें  आराशी  है  कि  वह  ate  ही  पुरा  हो  जायेगा  ।

 हवा  Ato  तिवारी
 :
 मैँ  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं  ।

 गभ्ध्यक्ष  महोदय
 :  दो  स्टेशनों

 के  बीच  एक  स्टेशन  स्थापित  करने  से  सम्बन्ध  रखने
 वाले

 साधारण से  प्रश्न  के  लिये  हम  अपना  इतना  airy  समय  नष्ट  नहीं  कर  सकते  |  माननीयਂ  सदस्य

 दला
 यदि  आवश्यक

 समझ  ती  मंत्री  जी  को  पत्र  लिख  कर  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 ।

 अंग्रेजी  में
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 गांवों  में  बिजली  लगाना

 *
 १  Lo  श्री  भक्त  दर्शन

 :
 क्या  सिंचाई कौर  विद्युत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  भर  के  गांवों  और  छोटे  नगरों  में  बिजली  लगाने की  एक  व्यापक

 योजना  को  कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  ;

 यदि
 तो  उस  योजना  की  मोटी  रूप-रेखा  क्या  है  ;  कौर

 उसे  कार्यान्वित  करने  की  दिशा  में  wa  तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 सिचाई site  विद्युत  मंत्री  स०  का०  :  से  विवरण  सदन  की  मेज

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  28]

 att  भक्त  दर्शन  :  इस  विवरण  से  ज्ञात होता  है  कि  द्वितीयਂ  पंच  वर्षीय  योजना  में  ७४५  करोड़

 रुपये  इस  कार्य  के  लिये  रखे  गये  हैं  श्र  पहले  वर्ष  में  29€  क्षेत्रों  में  विद्युतीकरण  होगा  ।  कया

 मेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  पायी  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  बावजूद  भी  बहुत  से  इलाके  एसे  जैसे  कि

 उत्तर  प्रदेश  का  गढ़वाल  भर  टेहरी  गढ़वाल  का  जहां  कि  अर्थ  तक  बिजली  का  एक  बल्ब

 भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  क्या  इस  प्रकार  के  पिछड़े  हुए  इलाकों  की  ae  विशेष  ध्यान  दिया  जायेगा  ?

 श्री  स०  का०  हमारे  पास  जो  योजना  जाती  हैं  वे  स्टेट  गवर्नमेंट्स  के  पास  से  art

 इस  प्रशन  पर  पहले  स्टेट  गवर्नमेंट  को  विचार  करना  उसके  बाद  गवर्नमेंट  साफ  इंडिया

 उस  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 att  भक्त  क्या  गवर्नमेंट के  ध्यान  में  यह  बात  पायी  हैਂ  कि  जिन  नगरों  में  केंटोनमेंट

 हैं  वे  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अ्रन्तगंत  हैं  वहां  राज्य  सरकारें  अपनी  बिजली  की  योजनाओं  को  लागू

 नहीं  कर  पा  रही  हैं  क्योंकि  रक्षा  मंत्रालय  प्रोर से  भ्रड़चनें  पैदा  की  जाती  हैं  ।  क्या  इस  कठिनाई

 को  दूर  करने  के  लिय  कोई  ्  निकाला  जायेगा  ताकि  उन  क्षेत्रों  मं  भी  कार्य  हो  सके  ?

 श्री  स०  का०  जब  यह  चीज  हमारे  सामने  आयेगी  तो  उसका  मार्ग  निकाला

 पायेगा

 ल०  ato  मिश्र  :  प्रथम  योजना  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  गांवों  में  बिजली  लगाने

 के  लिये  ग्राम्य  सहकारी  संस्थाओं  को  दी घं कालीन  ऋण  देने  के  लिये  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  के  ग्राम्य

 विद्युत  प्रशासन  के  समान  st  यहां  भी  किसी  निकाय  की  स्थापना  की  जाये  ।  क्या  इस प्रकार का  कोई

 निकाय  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  ही  स्थापित  करने  की  कोई  प्रस्थापना  है  ?

 श्री  स०  ato  इस  के  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता  जहां  तक

 प्रथम  योजना  का  सम्बन्ध  निर्घारित  किये  गये  २०  करोड़  रुपयों  का  भी  पूरा  उपयोग  नहीं

 किया  गया  था  ।  जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  क्या  इस  प्रकार  के  निकाय

 की  स्थापना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  )  उसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता  है  ।

 Ho  र०  कृष्ण  :  उन  हरिजन  बस्तियों  पिछड़ी  जातियों  की  बस्तियों  जो

 कि  हरिजनों  द्वारा  स्वयं  बनायी  गयी  कोई  सहायता  दी  जा  रही है  ;  यदि  तो

 आन्ध्र  प्रदेश  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 श्री स०  का०  पाटिल
 :

 जहां
 तक

 हरिजन  बस्तियों  या  किन्हीं  कौर  विशेष  बस्तियों  का

 ~~
 सम्बन्ध  यह  कार्य  राज्य  सरकारों  का  है  |

 जहां
 तक

 हमारा  शौर  राज्य
 सरकारों का  सम्बन्ध

 eo

 wast  में



 २०  १९४७  मौखिक  उसर  VV

 हम  उन  योजनाओं  की  जांच  करते  हैं  पौर  धन  निर्धारित  करते  हैं  ।  जहां  तक  इस  विशेष  प्रश्न

 का  सम्बन्ध  इस  पर  हम  विचार  नहीं  कर  रहे
 इस  पर

 राज्य
 सरकारें

 विचार  कर
 रद्दी

 ह्  ।

 जहां  तक  प्राप्त  के  आवंटन  का  wet  है  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं  ।  किन्तु  जो  कुछ  कार्य  अभी

 तक
 किया  गया  है  उसमें  भ्रांत  का  स्थान  बहुत  ऊंचा  १४४  गांवों  में  यह  योजना  क्रियान्वित  की  जा

 चुकी हूँ  ।

 शिवनंजप्पां  :  प्रथम  योजना  अवधि  में  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाई  गई  ?

 स०  का०  पाटिल :  २१७६  गांवों  में  ।

 tat  हेमा  :  पहले  पह  नीति  निर्धारित  को  गई  थी  कि  जिन  प्रायः  क्षेत्रों  में  बड़ी  बड़ी

 विद्युत  परियोजनाएं  चल  रहो  हैं  उन्हें  उसी
 विद्युत  शाक्ति

 में  से  कुछ  अंश  दिया  जायेगा  ।  रिन्तु  अभी

 तो  कुछ  ग्रोवर  ह्  किया  जा  रहा  निजाम  सागर  जल  विद्युत  परियोजना  की  सम्पूर्ण

 विद्युत्शक्ति  नगर  झ्रोर  प्रवाहित  की  जा  रही  है  शर  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  कोई  star  नहीं  मिल  रहा

 है  ।  क्या  सरकार  ने  पुराने  सिद्धान्त  को  तिलांजलि  दे  अथवा  वे  fear  अन्य  विधि  से  उसे

 कवित  कर  रहे  हैं  ?

 fait  स०  का०  पाटिल  :  हमने  किसी  को  भी  तिलांजलि  नहीं  दी  है  ।  जैसा  मैंने  एक  ग्रन्थ  प्रशन

 के  उत्तर  में  नाक  ly  इस  प्रकार  के  कार्य  का  क ६ है। ण्म्भ  राज्य  सरकार  करेगी  |  उसके  पश्चात्‌  केन्द्र  तथा

 राज्य  परस्पर  उस  पर  विचार  रेंगे  |  यदि  यह  विषय  हमें  निर्दिष्ट  किया  गया  तो  हम  निस्सन्देह  इस

 पर  विचार  करेंगे  ।

 1  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :  ग्राम्य  क्षेत्रों  की  ater  aria  क्षेत्रों  में  बिजली  लगाने  में

 कितना  खच  होता  हैं  शौर  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  बिजली  लगाने  के  खर्चे  में  कमी  करने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कार्यकालों  क  हूँ  ?

 fat  स०  का०  पाटिल  :  इस  प्रकार  के  अत्यधिक  टेकनोकल बरत  का  उत्तर  देने  के  लिये  पूर्वे

 सुचना  का  आवश्यकता  हूँ  |

 far  सुपाकर  प्राम्य  क्षेत्रों  में
 बिजली  लगाने  के  लिये  राज्यवार  कितनी  रानी  wafer  की

 गई  हूँ
 ?

 श्री स०  का०  मेरे  पास  राज्यवार  झावंटन  नहीं  हैं  किन्तु  में  यह  बता  सकता  हूं  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाई  गई  हूँ  ।  यदि  माननीय  सदस्य  श्रावण  जानना  चाहते

 हैंतो  जैसा  मैँने  मूल  बदन  का  उत्तर  देते  समय  कहा  यह  विद्युत्‌  शक्ति  की  उपलब्धि  कौर

 अन्य  अनेक  बातों  पर  निसार है  ।  इस  वितरण  में  भी  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  कूछ  राज्यों

 ने  इसका  लाभ  उठाया  हैं  जब  कि  परिस्थितियों  की  fraat  के  कारण  अन्य  राज्यों  में  ऐसा  नहीं  किया

 जा  सका  |

 थी  नवल  प्रभाकर  :  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  प्रवासित  क्षेत्रों  में  सरकार  की  क्या  होती  a  ?

 श्री  स०  का०  मेरा  विचार  है  कि  इसका  उत्तरदायित्व  भारत  सरकार  पर  हू

 हम  इसे  उसो  स्तर
 पर  मानते

 हैं  ।
 cae  कि

 fas  अंग्रेजी  में
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 मद्रास  गोदी  श्रमिक  are

 1* १५१.  aft  तंगामणि  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  न्यासी  मद्रास  पत्तन  के  ग्रीन  पत्तन  श्रमिक  भारत  सरकार  से  दालान  बेसन-तोड

 नियुक्त  करने  की  मांग  कर  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  कया  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 तथा  सचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री राज
 :

 प्रौढ़  )  ,  यह  मांग

 वेतन  बोर्ड  क  नियुवित  के  बारे  में  नहीं  थी  किन्तु  तृतीय  ate  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  वेतन-क्रम

 में  परिवर्धन  करने  के  लिये  थी  ।  यह  मांग  श्रखिल  भारत  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारी  Hecaa  द्वारा

 रखी  गई  थ  प्रो  भारत  के  सम्पूर्ण  वृहद  पत्तन  के  उक्त  वर्ग  के  कर्मचारियों  से  इसका  सम्बन्ध था

 सरकार  को  मूल  मजरी  बढ़ाने  के  लिये  कोई  श्रौचित्य  दिखाई  नहीं  दिया  किन्तु  उसने  यह  अनुभव

 किया  कि  सम्पूर्ण  gag  पत्तनों  की  तीसरी  ate  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के

 छुट्टि  अवकाश  काम  करने  के  निर्धारित  समय  से  भविष्य  सेवा  निवृत्ति

 के  समय  उपदान  भर  सेवा  की  दूसरी  शर्तों  में  विषमताओं  aire  विसंगतियों  पर  पुर्नविचार र  करने

 क  आवश्यकता  हैं  ।  उसने  यह  देखने  की  ग्रा वश्य कता  भी  निभा  की  कि  किस  सीमा  तक
 नया  रूप

 जा  सकता है  ब्रोकर  एकरूपता  स्थापित  ay  जा  सकती  है  ।  एक  विशेष  कार्य  अधिकारों  इस  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  ।  वह  शीघ्र  ही  सिफारिशें  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 fan  तंगामणि
 :  इस  बात  को  ध्यान में  रखते  हुए कि

 जिस  अ्रधिकारी  की  नियुक्ति  की
 गई

 थी

 वह  केवल  तूतिया  कौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  वेतन-क्रम  को  नया  रूप  देने  और  विसंग  तियों  के

 प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  हैं  a  यह  कि  १  RES  से  थे  नन  पर  पुरविक़ार  नहीं  किया  गया

 कया  AAT  TAA  इस  तश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  wea  उद्योगों  में  wats  वेतन  बोर्डों  की  स्थापना

 की  जा  रही  हैं  यह  बताएंगे  कि  क्या  एक  दूसरा  वेतन-बोर्ड  नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 राज  में  माननीय  सदस्य का  ध्यान  उस  प्रेस  नोट  की  are  दिला  दूं  ।  जो  बर्मन  सरकारी

 प्रतिनिधियों  के  साथ  सम्बन्धित  फेडरेडान  की  मं  टिंग  के  पश्चात  जारी  किया  था  ।  इसमें  कहा  गया  है

 कि  सभी  व्‌ट्द & ** ७  पत्तनों  में  उक्त  वर्ग  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  अवस्था  में  यथासम्भव  एकरूपता

 लानें  का  प्रयत्न  किया  जायेगा ।  मेरा  विचार है  कि  इसमें  वे  सब  बातें प्रा  गई  हैं  जिनका

 माननीय  सदस्य ने  उल्लेख  किया  है  ।

 1  श्री  तंगामणि  :  विभाग  ae  कोचीन  के  पांच  बड़े  पत्तनों  से  बार-बार  यह

 मांग  की  गई  है  कि  वेतन  बोर्ड  को  स्थापना  की  जाये  किन्तु  हर  बार  सरकार  द्वारा  यही  उत्तर  दिया

 गया  हैं  कि  प्रथम  वेतन  अयोग  wr  सिफारिशों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  के  ey

 चोरियों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा

 महोदय  :
 यह  तो  ठीक  हैं  परन्तु  माननीय  सदस्य  सरकार  से  कया  चाहते  हैं

 ?

 माननीय सदस्य  :  मजूरी  बोर्ड
 ।

 1 भ्रध्यक्ष महोदय : प्रदन महोदय  प्रश्न  के  घंटा का  उपयोग  केवल इस  प्रकार  की  जानकारी  प्राप्त  के

 लिये  लगाया  जाये  जो  छपी  हुई  पुस्तकों  में  उपलब्ध  न  हो  प्रौढ़  सदस्यों  को  ज्ञात न  हो  ।  किसी  प्रकार

 लला का  संकल्प  सुझाव  शादी  इस  समय  नहीं  रखे  जाने  चाहियें  |

 अंग्रेजी  में

 of  Trustees
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 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 कया  वेतनों  की  विसंगति  को  जांच के  लिये  नियुक्त  श्रमिक

 आन्तरिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 राज  बहादुर  :  मैं  नही  समझता  कि  उन्होंने  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  किन्तु

 वह  कर्मचारियों  के  विभिन्न  प्रतिनिधियों  से  मिले  हैं  ।

 स्टेशनों पर  शिकायत  पुस्तकें

 *
 श्री  mare  सिह  क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  रतलाम  डिवीजन  कौर  नई  दिल्ली

 स्टडी  के  कुछ  स्टेशन  मास्टर  रोक  भ्रस्सिस्टेंट  स्टेशन  मास्टर  सच्ची  शिकायतों  को  दर्ज  करने  के

 लिये  शिकायत  पुस्तकें  देने  से  इन्कार  करते  हैं  ;  त्यौरी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज

 :
 )  ३१-२-५७  को  जो

 साल  खत्म  उस  में  इस

 तरह  की  शिकायतें  रतलाम  डिवीजन  में  ate  १  शिकायत  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  मिली  हैं  |

 इन  सब  शिकायतों  की  जांच की  गयी  ।

 रतलम  डिवीजन  को  ४  शिकायतें  सही  साबित  हुईं  कौर  कर्मचारियों  के  खिलाफ  शभ्रनुशासन

 की  कारंवाई  की  गयी  है  ।

 नयी  दिल्‍ली
 स्टेशन

 की
 शिकायत

 भी  सही  साबित  हुई  है  ak  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के

 खिलाफ  श्रतुशासन  को  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 श्री
 [o

 fo  सुनती  :
 इस  प्रदान  का  उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  दिया  जाये  ।

 ध्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 हां  |

 उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  श्रमर  सिह  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  रतलाम में  जिन  कर्मचारियों के  खिलाफ

 कि  की  कार्रवाई  की  उसका  नतीजा  क्या  निकला
 ?

 थी  शाहनवाज  खां  :
 उनके  खिलाफ अनुशासन की  कारंवाई  की  गई  ।

 श्री  राधा
 :

 अनुशासनात्मक  कार्यवाही  का  स्वरूप क्या  |  ?

 fara  दिल्‍ली  अथवा  रतलाम  में
 ?

 श्री राघा  रमण  :  माननीय  मंत्री  ने  रतलाम  के  बारे  में  कहा  है  ।

 श्री  शाहनवाज़ इस  प्रकार  गलतियां करने  वाले  रेलवे  कमेंचारियों  के  लिये

 निर्धारित  अनुशासन  सम्बन्धी  नियमों  के  श्रतुसरण  में  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ने  यह  नहीं  पूछा  कि  किस  प्रक्रिया  नियम  के  ज

 कार्यवाही  की  गई  है  ।  वह  कायंवाही  का  प्रभाव  जानना  चाहते  हैं  ।  क्या  कोई  दिया  गया  था

 शर  यदि  हां  तो  क्या ?

 ee ia
 शाहनवाज़  खां  :

 इसके  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहिये  ।

 faa  sist  में
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 मंत्री  जगजीवन  :  उनकी  भत्सेंना की  गई  है  ।  किन्तु  ag  साधारण सा

 षण्ड है  रेलवे  का  ध्यान  इस  are  श्रावित  किया  गया  है  ।

 ६1, जल  वल्लभ

 थी  मं०  रं०  कृष्ण
 :

 रण
 को  विभूति  सिखर  :

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  एक  भारतीय  मालवाही  जहाज  जल  वल्लभਂ  स्टेज  में  लग

 लाने  के  कारण  क्षतिग्रस्त

 यदि  तो  जहाज  की क्षति की  सीमा  ;

 इसकी  सम्पूर्ण  मरम्मत  में  कितनी  रकम  ्  होगी  ;

 (=)  क्या  कोई  जनहानि  हुई  है  ;  प्र

 यदि  तो  कया  मृत  व्यक्ति  सब  भारतीय  राष्ट्र  जन  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 :

 संधिया  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  केਂ और  इस  समय  ज्ञात  नहीं  है  ।

 मैरीन  सुपरिन्टेण्डेण्ट  जो  विमान  द्वारा  स्टेज  गये  रिपोर्ट  की  क्षा  की  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  मं०  ०  भाग  लगने  का  क्या  कारण  है  तथा  क्या  जहाज  उसके  सामान  का

 बीमा  किया  गया  था  कौर  यदि  तो  यह  सीमा  किसी  भारतीय  फर्म  में  था  अथवा  विदेशी  फर्म  में  ?

 श्री राज  सामान्य  प्रथा  के  अनुसार  जहाज उसके
 माल  का  बीमा  होना ही

 चाहिये  ।  मुझे  बताया गया  हैं  कि  इस  में  रुई  थी  जो  पोर्ट  सईद  में  लादी  गई  थी  ।  श्राग  लगने  के  कारण

 के
 बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  कौर

 न
 इस  विषय  में  की  जाने  वाली  किसी

 जांच  पर  ही  कोई

 प्रतिकूल  प्रभाव  डालना  चाहता हूं  ।

 रं०  a e » Q °  इस  जहाज  की  मरम्मत  विभाग  शिपयार्ड  में  की  जायेगी  अथवा  किसी

 विदेशी

 शिपयार्ड
 में  ?

 श्री  राज  इस  में  केवल  अस्थायी  क्षति  हुई  थी  ait  ठीक  स्टेज  में  ही  इसकी  मरम्मत

 कर  दी  गई
 थी  ।

 तीन  दिन  पश्चात  २५  विरल  को  पुनः  यह  चालू  हालत
 में

 हो  गया  था
 ।

 यह  गम्य

 स्थान  पर  पहुंच  गया  था  ब  वापस  भी  श्री  रहा  है  ।

 fet
 त०  ब०

 fart  राव
 :

 माननीय
 मंत्री

 ने  कहा  है  कि  नेविगेशन  कम्पनी

 के  मैरीन  सुपरिटेन्डेन्ट  वहां  गये  हैं  ।  क्या  मैं  इस  बात  का  कारण  जान  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  में

 प्रमुख  मैरीन  भ्रमणकारी  जांच  हेतु  वहां  क्यों  नहीं  गये
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 भारतीय  व्यापारी  नौवहन  afafraa  के  कारण  सरकार  उसी  समय

 इससे  सम्बद्ध  होती  है  जब  किसी  की  मृत्यु  की  रिपोर्ट  हो  ।
 जहाज  के  भारत  लौट  खाने  पर  यह  बात  बताईं

 जायेंगी  ।

 मूल
 sist  में
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 लक्षमी  देबी  चीनी  छितरौली

 १५६.  थी  विभूति  मिश्र
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लक्ष्मी  देवी  चीनी  छितौली  में
 काम  करने

 वबाले  मजदूरों  ने  इस  साल  जनवरी  फरवरी  के  महीनों  में  हड़ताल  की  थी  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री
 श्र०

 प्र०  :  कौर
 .  पूछी  हुई  जानकारी का  एक

 विवरण  जो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  gear  है  सभा  की  टेबिल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 १,  अनुबन्ध  ४०]

 शी  विभूति  मिश्र  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  जहां  मिलों  में  मजदूर  इस  तरह  हड़तालें

 किया  करते  हैं  श्योर  किसानों  का  गन्ना  पड़ा  रह  जाता  ह  काफी  समय  लग  जाता  हैं  शर  जिसके

 ि  कारण  उनका  नुक़सान  होता  तो  क्या  GS  एण्ड  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  कोई  एसा  इन्तजाम

 करती  हैं  कि  किसानों  कौर  मिल  मालिकों  का  कोई  एक  संगठन  हो  ताकि  इंस  तरह  की

 हड़ताल न  हों  ?

 श्री  श्र०  हूँ  जेन  :  हड़ताल  का  रोकना  तो  फूड  एण्ड  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  के  हाथ  में  हैं

 गन्ने  का  ठीक  इन्जाम  कर  देना  एक  हृद  तक  ज़रूर  हमारे  हाथ  में  जब  यहां  पर  हड़ताल हुई

 तो  गन्ने  को  आसपास  दूसरे  ६  कारखानों  में  दे  दिया  गया  कौर  उन्होंने  इस  गन्ने  को  पेरा  ।

 at  fogia  में  जानना  चाहता  हूं  कि  बितोली  चीनी  मिल  जो  कि  बिहार  के  घन हा  थाने

 के  करीब  पड़ती  है  कौर  जहां  कि  किसानों  हड़ताल  होने  के  ३  लाख  मन  गन्ना  खराब  हो

 उसके  वास्ते  सरकार  को  कोई  इन्जाम  करना  चाहिए  था  या  नहीं
 ?

 शी  द् ०  उठ  जेन :  वहां  कोई  TAT  खराब  नहीं  हम्ना  |

 श्री  विभूति  fat  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  धनहा  थाने  में  पड़ने

 ग्वाले  गांवों  की  बाबत  जो  कि  बितोली  शूगर  मिल  को  गन्ना  देते  कोई  जांच  पड़ताल  की  है  या  जांच

 पड़ताल  करना  चाहते  हैं  ?

 थो  Mo  जेन  :  इसकी  बाबत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  हमने  रिपोर्टे  मांगी  थी  शौर  उन्होंने

 ga  को  यह  लिखा  हैं  कि  ag  गन्ना  जिस  वक्‍त  मिल  के  इन्दर  हड़ताल  हो  गई  उस  गन्ने  को दूसरे

 को  दे  दिया  गया  कोई  गन्ना  खराब  नहीं  गया  ।  यह  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की

 इत्तिला  के  ऊपर  बता  रहा  हूं  ।

 थी  विभूति  सिर
 :  छितौली मिल  में  हड़ताल  हो  जाने  से  धनहा  थाने  के  किसानों  का  गन्ना  पड़ा

 नह  गया  श्र  नहीं  जा  सका  शौर  करीब  २,३  लाख  मन  गन्ना  नष्ट  हो  गया

 महोदय
 :

 माननीयਂ  सदस्य  जानकारी  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राधे
 लाल  क्या

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  जो  गन्ने  के  सम्बन्ध  में  बिहार  में  स्थिति  है

 वह  दूसरे  राज्यों  में  भी  जैसे
 कि

 मध्यप्रदेश  में  हैं  और  वहां  पर  भी  किसानों  का  गन्ना  सूख  गया

 और
 कारखाने

 वालों
 ने  उसको  नहीं  तो  उसके  लिए  सरकार  कया  सोच रही है  ताकि यह

 गन्ना  बेकार न  जाय  शर  उसको  मिल  वाले  ले  सके ं?

 श्री  झ०  कर
 जैन

 :
 हमारे  पास  तो  ऐसी  कोई  इत्तिला  नहीं  सब  कारखाने  चल  रहे  बिहार

 के  भी  तौर  मध्यप्रदेश  के
 चन्द्र

 भी  गन्ने  को  पेरा  जा  रहा  है  |
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 थी  ato  qo  राव  :  क्या  इसका  तात्पर्य  है  कि  हमने  भाषाओं  के  आघार  पर  सकल

 बनाने  का  विचार  ही  छोड़  दिया  है  ?

 राज  बहादुर  :  वास्तव  ये  सकते  कभी  भीं  प्रान्तीय  सीमाओं  के  आधार  पर  नहीं

 बनाये  गये  वे  तो  प्रशासनीय  सुविधाओं  की  दृष्टि  से  बनाये  गये  थे  जो  कि  इस  वात  पर  निर्भर

 करते थे  कि  किसी  क्षेत्र विशेष  में  कितने  डाक  घर  तार-घर हैं  उनमें  कितना  काम  होत  है  ।'

 श्री  त०  qo  fara  राव
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि  डाक  कौर  तार  विभाग के  महानिदेशक  ने

 इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  कौर  इस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  काम  किया  भी  गया  परन्तु  नः

 जाने  क्या  बात  श्रवानक  ही  काम  रोक  दिया  गया
 ?

 श्री राज  में  माननीय  सदस्य  के  संशय  को  दूर  करना  चाहता  हूं
 ।  प्रशन यह  था

 क्या इस  प्रकार  की  कोई प्रस्थापना थी  ।  मैं  ने  बताया  है  कि  प्रभी  इस  प्रकार  की  कोई  भी प्रस्थापनाਂ

 विचाराधीन  नहीं  है  ।  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  हम  किसी  निर्णय  से  बाध्य हैं  ।  यदि  परिवार

 axa  डाकघरों  की  संख्या  केआ धार  पर  किसी  नये  सकल  की  झावइयकता  का  अनड्वान्

 किया  गया  तो  हम  उस  प्रस्ताव  पर  झक्क  विचार  करेंगे  ।

 श्री  पुन्नू
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  संसद्‌  के  अ्रन्तिम  सत्र  में  सरकार  द्वारा इस  सभाਂ

 में  बताया  गया  था
 कि

 पुर्नगठित  राज्यों  के  आधार  पर  डाक  तार  विभाग  के  सालों
 को  पुनर्गठित

 करने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?  यदि  तो  उस  प्रस्थापना का  क्या  बना  है

 श्री  राज  बहादुर
 :

 उस  समय  यह  कहा  गया  a1—a  केवल  अपनी  स्मृति  मात्र  से  बता  रहा

 हुं--कि  यह  ara  नहीं  है  कि  डाक  कौर  तार  के  सकल  राज्यों  की  सीमाओं  के  arene  पर  ही

 राज्य जायेंगे  ।
 बनाये  जायें

 ।
 संभव

 है
 कि  कहीं  कहीं  पर  सकते  में  ही  दो

 राज्य
 न

 या  कहीं  उससे
 भी  अधिक

 श्री ब०
 स०

 मूर्ति
 :

 इसका  कया  कारण  है  कि  श्रीनगर  प्रदेश  डाक  सकते  कभी  तक  करनूल में

 @  शर  हैदराबाद  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  है  ?

 cy
 18  राज  बहादुर जैसा  मैं  ने  कहा  पुराने  सालों  की  पुरानी  सीमाएं  कभी  तक  वैसी  ही

 al

 श्री  केदार
 :

 मैसूर  aha  के  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 श्र  राज  जब  कौर  जैसे  इस  बारे  में  किसी  प्रस्थापना  पर  विचार किया  जायेगा

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  हो  जायेगा  ।

 श्री  राधे  लाल  व्यास  ~ vo—

 महोदय
 :

 मे  यहां  पर  अलग  सालों  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं
 दे  सकता

 अगला  प्रश्न  |

 fara  क्मेंचारी

 1१५३.  श्री  बहादुर सिह  क्या  सिचाई  और  विद्यत ची ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  विद्युत्‌  बो  की  वितरण  शाखा
 के  कमचारियों

 ने
 2eY9  के  मध्य

 में  हड़ताल  की
 थी  र

 ह

 मूल  tacit  में
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 उन  के  द्वारा  क्या  क्या  मांगें  रखी  गयी  थीं  ;

 वे  मांगें  कहां  तक  पूरी  की  जा  चुकी  हैं  ;

 हड़ताल  के  कारण  लोगों  को  जिन  कठिनाइयों  सामना करना  पड़ता  उनके

 बारे  में  प्रतिदिन  औसतन  कितनी  शिकायतें  जाती  हैं

 (=)  क्या  किसी  क्षेत्र  में  संभरण  निलम्बित  भी  किया  गया  था  ?

 पॉलीगान  शोर  विद्युत  मंत्री  स०  क/०  :  ही

 दिल्‍ली  राज्य  विद्युत्‌ बोझ  के  भूतपूर्व मीटर  रीडर  श्री  लक्ष्मी  नारायण  की  पुनर्नियुक्ति

 जिन्हें
 कि

 उपचार  के  आरोप  पर  as  द्वारा  सेवा  से  मुक्त  कर  दिया  गया  था  ।

 दिल्‍ली  राज्य  विद्युत  बोर्ड  प्र  दिल्‍ली  विद्युत  कमंचारी  संघ  के  मध्य  हुए  एक  करार  के

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  का  मामला  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  श्रवकादश  प्राप्त  न्यायाघीश

 श्री  देखकर  सरन  को  सौंप  दिया  गया  है  |

 कोई  नहीं
 ।

 (=)  नहीं  ।

 कशी  बहादुर  सिह
 :

 क्या  सरकार  ने  हड़ताल  के  उन  दिनों  में  कोई  अतिरिक्त  धन  खर्च  किया

 था ?

 थ्री  स०  का०  पाटिल  :
 मेरे  पास  इस  समय  इसके  अतिरिक्त  कौर  कोई

 जानकारी  नहीं  है

 कि  इस  बात  की  श्रावइ्यकता  हुई  होगी  कि  बिजली  के  निर्बाध  सम् भरण के  लिये  धन  खर्चे

 किया  जाये  तो  धन  खर्च  किया  गया  होगा  ।  यदि  पूर्व  सूचना  जाये  तो  मैं  उसका  ठीक-ठीक

 उत्तर दे  सकूंगा  |

 कलकत्ता गोदी  क्षेत्र  में  चोरियां

 *
 2¥i9.  थी  रचना  तीन  क्या  परिवहन  तया  संवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  सीमा  शुल्क  पत्तन  प्राय कत्  में  समन्वय  की  कमी  के

 कारण  कलकत्ता  गोदी  '  क्षेत्र  में  लाखों  रुपयों  चोरियां  हो  रही  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (att  राज
 :  उपलब्ध  जानकारी

 के  अनुसार  कलकत्ता  पत्तन  में  चोरीਂ  निरोधक  कार्यवाहियों  के  मामले  में  सीमा  शुल्क

 पत्तन  प्राधिकारियों में  समन्वय  रखा  जाता  है  ।  एक  चोरी  निरोधक  जिसमें  कलकत्ता  आयात

 व्यापार  बीमा  सीमा  शुल्क  पुलिस  कौर  पत्तन  आयुक्तों के
 प्रतिनिधि

 सम्मिलित  मास  में  एक  बार  स्थिति  पर  विचार  करती  है  कौर  उसके  परिणाम  पर्याप्त  उत्साहवर्धक

 faa  हुए  हैं
 ।

 चोरी  के  मामले
 १९५७

 में  ८६  जबकि
 नवम्बर, १९५६

 १६५६  में
 ६५

 थे
 ।

 port  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  इस  गोदी  में
 ८०००  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 काम  कर
 रहे  हैं

 और  क्या

 ये  चोरियां  उन्हीं  लोगों  के  कारण  से  नहीं  हो  रही  हैं  ?

 को  राज  बहादुर
 :

 इसकी  जांच  तो  पुलिस  ही  कर  सकती  मैं  इस  कथन  की  सच्चाई

 के  बारे  में  कुछ  कहने  में  असमथ  हुं
 ।

 port  रघुनाथ  इन  विदेशी  राष्ट्रजनों  के  स्थान  पर  भारतीय  लोगों  को  रखने  के  सम्बन्ध

 _  में  क्या  कायवाही

 की

 जा  रही  है

 ?

 faa  अंग्रेजी  में
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 राज  वास्तविक  प्रश्न  का  सम्बन्ध  इस  बात  से  था  कि  सरकार  ने  चोरियों

 को  रोकने  के  लिये  क्या  क्या  कार्यवाही  की  थि  इस  प्रश्न  में
 श्री

 यह  पूछा  जा
 रहा  है  कि

 विदेशी

 राष्ट्र जनों  के  स्थान  पर  भारतीयों  को  रखने  के  लिये  क्या  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं  ।  यह  एक

 व्यापक  प्रदान  है  ;  मेरा  विचार  है
 कि

 सरकार  इस  बातਂ  की  कौर  पूरा  पूरा  ध्यान  दे  रही  है
 ।

 श्री
 स०  do  सामन्त  क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  वर्ष  पत्तन  आयुक्त  ने  इस  चोरी  को  रोकने

 के  लिये  एन०  do  सी०  से  कुछ  व्यक्ति  भरती  किये  थे  ae  कया  इस  का  कोई  श्रच्छा  परिणाम

 है  ?

 पंथी  राज  बहादुर  इसके  लिये  मुझे  सूचना  की  श्रावइ्यकता  है  |

 fat हेम  बुरा  :  सरकार  द्वारा  पुलिस  ate  सीमा  ्  के  पदाधिकारियों  जिनकी

 उपेक्षा  के  कारण  ही  ये  चोरियां  हुई  समन्वय  उत्पन्न  करने  के  सम्बन्ध में  क्या

 वाही  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 जैसा  कि  ने  कहा  एक  जिसमें  बीमा

 सीमा  मुल्क  आयात  व्यापार  सन्थाग्रों  तथा  पत्तन  श्ायक्तों के प्रतिनिधि के  प्रतिनिधि  सम्मिलित

 प्रति  मास  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करती  है
 ।

 fat ब०
 स०

 इस  समिति  में  श्रमिकों  का  कोई  प्रतिनिधि  कयों  नहीं  लिया  गया
 है

 ?

 faut  राज  बहादुर  :  यह  एक  प्रद्यासनीय मामला  है  कौर  इसका  सम्बन्ध  चोरियों  से

 और  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीयਂ  सदस्यਂ  का  areas  कया  है  ।

 केरल  में  उचित  मलय  वाली  दूकानें

 11.0  घ०  Fo  गोपालन :

 श्री  मस७  थामस

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  किस  प्रकार  का  उबला  हुआ  या  कच्चा  चावल  अधिक  पसन्द  किये

 जाते
 हैं

 ;

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  के  लिये  उपलब्ध  अधिकांश

 चावल  कच्चा  चावल  है  ;

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 १  खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  सो०  व०  कृष्ण प्पा )
 से  केरल  में  उबले

 हुए  चावल  अधिक  पसन्द  किये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  चावल  का  निर्यात  केवल  बर्मा  ही  करता

 दै  ।  बताया  जाता  है  कि  वहां  भी  यह  चावल  सीमित  रूप  में  उपलब्ध  है
 ।

 वर्तमान  संकेतों  से  यह

 प्रतीत  होता  है  कि  इस  वर्ष  ५  लाख  टन  उबले  चावल  के  ठेके  में  से  हमें  २  लाख
 टन  कम

 मिलेगा  ।  उपलब्धता को  देखते  हुए  उबले  हुए  चावल  के  संभरण  के  मामले  में  केरल  को
 प्राथमिकता

 ay  जाती है  ।

 pat
 ब्र ०  क०

 गोपालन  :  आगामी
 ७

 मासों  के  लिये  केरल  राज्य  की  कितनी  आवश्यकता  है

 सरकार  केरल  को  कितना  चावल  देने  का  विचार रखती  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  अ०  प्र०
 :  इस  के  सम्बन्ध  में  केरल  के  मुख्य  मंत्री  तथा

 1 खाद्य  मंत्री  से  मेरी  पूरी  बात  चीत  हुई  है  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  हम  तीन  मासों

 faa  अंग्रजी  में
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 ति  जलाई  श्र  अगस्त  में  ७५,०००  टन  चावल सं  भ  रित  पौर  उसके  परिचित  अगली

 फसल जायेगी

 इस  समय  केरल  के  स्टाक  में  कच्चा  चावल  है
 ।

 परन्तु  हमें  तराशा  है  कि  शीघ्र  ही  उबला  gar
 चावल

 वहां  पहुंच  जायेगा  वहां  पर
 ३०,०००  या  Yo,000  टन  उबला  हुमा  चावल

 भेज  सकेंगे  ।

 श्री  भ्र०
 wo  गोपालन  :  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  पर  बिकने  वाले  चावल  के  मूल्य

 बाजार  म॑  बिकने  वाले  चावल  के  मलय  कितना  अन्तर  है
 ?

 श्री
 प्रण  करूं

 बाजार  में  बिकने  वाले  उबले  हुए  चावल  का  yea  उचित  मूल्य  वाली

 दूकानों  पर  बिकने  वाले  चावल  के  मूल्य  की  तुलना  में  बहुत  airs  है  ।

 fat  पुन्नू  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  are  प्रदेश  मे  अभी  अभी  धान  की  जो  फसल  काटी  गयी

 है  वह  मुख्य  रूप  से  उबले  हुए  चावल  के  रूप  म॑  प्रयुक्त  की  यदि  तो  क्या  सरकार

 वह  चावल  उचित  मूल्य  पर  केरलਂ  के  लिय  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करेगी
 ?

 fat श्र०  प्र०  जेन  :  केरल  के  व्यापारी  यदि  चाहें  तो  उस  चावल  को  खुले  बाजार  से  खरीद

 सकते  मैं  तो  वास्तव मे  बर्मा  से  प्राया  किये  गये  चावल  का  उल्लेख  कर  रहा  था  ।

 तय  स्टेशनों का  खोला  जाना

 १४९.  श्री  विश्वनाथ  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भटनी  जंक्शन

 शौर  भाटपार  रानी  स्टेशनों  तथा  भटनी  कौर  सलेमपुर  रेलवे  स्टेशनों के  बीच  अत्यधिक  दूरी  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  नये  स्टेशन  खोलने
 की

 किसी  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  यह  प्रस्थापना  हैਂ  कि  भटनी  जंक्शन  भाटपार  रानीਂ

 तथा  भटनी  जंक्शन  सलेमपुर  के  बीच  लाइन  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  एक  एक  क्रासिंग  स्टेशन

 खोला  जाये

 यह  भो  प्रस्थापना  है  कि  इने  क्रासिंग  स्टेशनों  के  बनਂ  जाने  के  थोड़े  समय  बाद  हो  यात्रियों  के

 लिये  भोਂ  ss  खोलਂ  दिया  जाये  ॥

 विश्वनाथ  राय  :  स्टेशन  बनाने  का  काम  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जायेगा
 ?

 श्री  शाहनवाज  खां  :  भटनी  शर  सलेमपुर  के  बीच  तो  क्रासिंग  स्टेशन  लगभग  पुरा  होने  वाला

 है  श्र  ara  है  कि  इसे  माल  के  लिय  तो  १९५७  और  यात्रियों के  लिये  १९५७

 में  खोल  दिया  जायेगा ।  दूसरे  स्टेशन  का  काम  १९५७-५८  के  कार्यक्रम मं  सम्मिलित  कर  दिया

 गया है  ।

 fort  विश्वनाथ राय  :  दूसरा  भटनी  अर  भाटपार  रानी  के  बीच  वाला  स्टेशन  कब

 तक  पुरा  हो  जायेगा ?

 fat  शाहनवाज खां  :  हमें  आशा  है  कि  वह  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जायेगा
 |

 हवा  ना०  तिवारी  :  में  एक  पुछना  चाहता  हूं  |

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :  दो

 स्टेशनों  के  बीच  एक  स्टेशन  स्थापित  करने  से  सम्बन्ध  रखने
 वाले

 साधारण से  प्रदान  के  लिये  हम  अपना  इतना  अघिक  समय  नष्ट  नहीं  कर  सकते  |  माननीय  सदस्य

 यदि
 समझ  ती  मंत्री  जी  को  पत्र  लिख  कर  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते —

 मूल
 अ अंग्रेजी  में
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 गांवों  में  बिजली  लगाना

 *
 Xo  श्री  भक्त  क्या  सिचाई  कौर  च् च्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  भर  के  गांवों  श्र  छोटे  नगरों  में  बिजली  लगाने की  एक

 योजना  को  कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उस  योजना  की  मोटी  रूप-रेखा कया  है  ;

 उसे  कार्यान्वित  करने  की  दिया  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 सिचाई कौर  विद्युत  मंत्री  स०  का०  :  से  विवरण  सदन  की  मेज

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३६]

 श्री भक्त  दीवान  :  इस  विवरण से  ज्ञात  होता  है  कि  द्वितीय पंच  वर्षीय  योजना  में  ७५  करोड़

 रुपये  इस  कार्य  के  लिये  रखे  गये  हैं  र  पहले  वर्ष  में  २१७९  क्षेत्रों  में  विद्युतीकरण  होगा  ।  क्या

 मेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  we  है  कि  इस  कार्यक्रम के  बावजूद  भी  बहुत  से  gard  एस  जैसे  कि

 उत्तर  प्रदेश  का  गढ़वाल  सनौर  टेहरी  गढ़वाल  का  जहां  कि  wet  तक  बिजली  का  एक  बल्ब

 भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  क्या  इस  प्रकार  के  पिछड़े  हुए  इलाकों  की  कौर  विशेष  ध्यान  दिया  जायेगा  ?

 श्री
 स०

 का०  हमारे  पास  जो  योजनायें  al  हैं  वे  स्टेट  गवर्नमेंट  के  पास  से

 हैं  ।  इस  प्रश्न  पर  पहले  स्टेट  गवर्नमेंट  को  विचार  करना  उसके  बाद  गवर्नमेंट  aH  इंडिया

 उस  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 श्री  भक्त  दीवान  :  क्या  गवर्नमेंट के  व्यान  में  यह  बात  ars  हैਂ  कि  जिन  नगरों  में  कंटोनमेंट

 हैं  वे  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  हैऔर  वहां  राज्य  सरकारें  अपनी  बिजली  की  योजनाओं  को  लागू

 नहीं  कर  पा  रही  हैं  क्योंकि  रक्षा  मंत्रालय  की  झोर  से  भ्रड़चनें  पैदा  की  जाती हैं  ।  क्या  इस  कठिनाई

 को  टूर  करने  के  लिय  कोई  मार्ग  निकाला  जायेगा  ताकि  उन  क्षेत्रो ंमे  भी  कार्य  हो  सके  ?

 श्रीस०  का ०  पाटिल  :  जब  यह  चीज  हमारे  सामने  करायेगी  तो  उसका  मार्ग  निकाला

 जायेगा |

 श्री  ल०  ना०  मिश्र  :  प्रथम  योजना  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  गांवों  में  बिजली  लगाने

 के  लिये  ग्राम्य  सहकारी  संस्थाओं  को  दीर्घकालीन  ऋण  देने  के  लिये  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  के  ग्राम्य

 प्रशासन  के  समान  ही  यहां भी  किसी  निकाय  की  स्थापना  की  जाये  ।
 क्या  इस प्रकार का  कोई

 निकाय  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  ही  स्थापित  करने  की  कोई  प्रस्थापना  है  ?

 श्री  स०  का
 ०

 इस  के  लिये  मुझे  पूर्वे  सूचना  की  भ्रावस्यकता  है  ।  जहां

 प्रथम  योजना  का  सम्बन्ध  निर्धारित  किये  गये  २०  करोड़  रुपयों  का  भी  पूरा  पूरा  उपयोग  नहीं

 किया  गया  था  ।  जहां  तक  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  क्या  इस  प्रकार  के  निकाय

 की  स्थापना  पर  विचार  क्या  जा  रहा  है  )  उसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  की  भ्रावश्यकता  है  ।

 श्री  मं०  रं०  कृष्ण  :  उन  हरिजन  बस्तियों  शौर  पिछड़ी  जातियों  की  बस्तियों  जो

 कि  हरिजनों  द्वारा  स्वयं  बनायी  गयी  कोई  सहायता  दी  जा  रही  है  ;  भ्र  यदि  तो

 meer  प्रदेश  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 पति स०  का०  पाटिल  :  जहां  तक  हरिजन  बस्तियों  या  किन्हीं  पर  विशेष  बस्तियों  का

 सम्बन्ध
 यह

 कायें  राज्य
 सरकारों  का  है  ।

 जहां
 तक

 हमारा  राज्य
 सरकारों  का  सम्बन्ध

 —  a

 मूल  झंप्रेजी  में
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 हम  उन  योजनाओं  की  जांच  करते  हैं  ौर  धन  निर्धारित  करते  हैं  ।  जहां  तक  इस  विशेष  प्रश्न

 का  सम्बन्ध  इस  पर  हम  विचार  नहीं  कर  रहे  इस  पर  राज्य  सरकारें  विचार  कर  रही

 ह ष्ह्  |

 जहां TH  गाध  के  श्रावंटन  का  प्रश्न  है  मेरे  पास  भ्रांकड़े  नहीं  हैं  i  किन्तु जो  कुछ  कायें  wit

 तक  किया  गया  है  उसमें  न्राध्न  का  स्थान बहुत  ऊंचा  १४४  गांवों  में  यह  योजना  क्रियान्वित  की  जा

 fort  दिवनंजप्पां  योजना  अवधि  में  कितने  गांवों  सें  बिजली  लगाई  गई  ?

 स०  का०  पाटिल  :  २१७६  गांवों में  |

 पहले  eg  नीति  निर्धारित  को  गई  थी  कि  जिन  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  बड़ी  बड़ी
 जंच

 विद्युत  परियोजनाएं चल  रहो
 हैं  उन्हें  उसी  विद्युत  शक्ति  में

 से  कुछ  अंश  दिया  जावेगा  ।  Hr  अअ

 तो  कुछ  ग्रोवर  हा  किया  जा  रहा  हैं  ।  निजाम  सागर  जल  विद्युत  परियोजना  की  सम्पूर्ण

 विद्युत्शक्ति  नगर  कं  कौर  प्रवाहित  को  जा  रही  है  शर  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  कोई  ग्रंथ  नहीं  मिल  रहा

 है  ।  क्या  सरकार  ने  पुराने  सिद्धान्त  को  तिलांजलि दे  गहे  अथवा  वे  कसो  अन्य  विधि  से  उसे

 कवित कर

 स०  ato  पाटिल  :  हमने  किसी  को  भी  तिलांजलि  नही  दी  है  ।  जैसा  मैंने  एक  अन्य  प्रदान

 के  उत्तर  में  AET  A,  इस  प्रहार  के  कार्य  का  आरम्भ  राज्य  सरकार  करेगी  |  उसके  पश्चात  वन्दे  तथा

 राज्य  परस्पर  उस  पर  विचार  रेंगे  ।  यदि  यह  विषय  हमें  निर्दिष्ट  विद्या गया  तो  निस्सन्देह  इस

 पर  विचार  करेंगे  ।

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  ग्राम्य  क्षेत्रों  की  अ्रपेक्षा  नगरोय  क्षेत्रों  में  बिजली  लगाने  में

 कितना  खच  होता  हूं  ्र  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  बिजली  लगाने  के  खर्च  में  कमी  करने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कार्येवाहों  wi  है
 ?

 fait  स०  का०  पाटिल  :  इस  प्रकार के  अत्यधिक  टेकने  कल  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये

 सूचना  को  आवश्यकता
 हूँ

 ।

 शो  सुपाकर
 :  प्राम्य  क्षेत्रों  में  बिजली  लगाने  के  लिये  राज्यवार  कितनी  राशि  आवंटित  की

 गई  हैं
 ?

 fat  स०
 का  पाटिल

 :  मेरे
 पास

 राज्यवार  आवंटन
 नहीं  हैँ  किन्तु  मैं  यह

 बता  सकता  हूं  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  गांवो ंमें  बिजली  लगाई  गई  है @  ।  यदि  माननीय  सदस्य  आवंटन  जानना  चाहते

 है ंतो  जैसा  3 , ०५, |  साल  प्रदान  का  उत्तर  देते  समय  कहा  यह  विद्युत  aia  की  उपलब्धि  श्र

 अन्य  चीरना  आवश्यक  बातों  पर  निर्भर  है  ।  इस  वितरण  में  भी  मानन  य  सदस्य  देखेंगे  कि  कूछ  राज्यों

 ने  इसका  लाभ  उठाया  हैं  जब  कि  परिस्थितियों  की  भिन्नता  के  कारण  अन्य  राज्यों  में  ऐसा  नहीं  किया

 जा  सका  |

 श्री  नवल  प्रभाकर :  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्रों  में  सरकार  की  क्या  नोति  है  ?

 श्री  स०  का०  पाटिल
 :

 मेरा  विचार  है  कि  इसका  उत्तरदायित्व  भारत  सरकार  पर  हूँ

 हम  इसे  उसे  स्तर  पर  मानते हैं  ।
 ा

 fas  म्रंग्रेजी  में
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 मद्रास गोदी  श्रमिक  बोड़े

 1*  १५१.  श्री
 तंगामणि

 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 )  क्या  न्यासी  मद्रास  पत्तन  के  भ्रमित  पत्तन  श्रमिक  भारत  सरकार  से  बेसन-तग़डे

 नियुक्त  करने  की  मांग  कर  रहे  दौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 तथा  सचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  ,  यह  मांग

 वेतन  ats  क  नियुक्त  के  बारे  में  नहीं  थी  किन्तु  तृतीय  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचा  रियों  के  वेतन-क्रम

 में  परिवर्धन  करने  के  लिये  थी  ag  मांग  अखिल  भारत  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारी  फेडरेशन  करा

 रखी गई  थी  प्रौढ़  भारत  के  सम्पूर्ण  वृहद  पत्तन  के  उक्त  वर्ग  के  कर्मचारियों  से  इसका  सम्बन्ध था  ॥

 सरकार  को  मूल  मजरी  बढ़ाने  के  लिये  कोई  औचित्य  दिखाई  नहीं  दिया  किन्तु  उसने  यह  अनुभव

 कथा  कि  argo  वृहद  पत्तनों  को  तीसरी  wie  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  भक्त

 अवकाश  काम  करने  के  निर्धारित  समय  से  भविष्य  सेवा  निवृत्ति

 के  समय  उपदान  कौर  सेवा  की  दूसरी  शर्तों  में  विषमताओं  ate  विसंगतियों  पर  पुर्नविचार  करने

 क  झ्रावस्यकता हं  ।  उसने  ग्रह  देखने की  आवश्यकता भी  wave  की  कि  किस  सीमा तक  नया  रूप

 दिया  जा  सकता  है  प्रौढ़  एकरूपता  स्थापित  जा  सकती  है  ।  एक  विशेष  काय  प्रतिकिलो  इस  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  ।  वह  शीघ्र  ही  सीमा  सिरों  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 तंगासणि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  जिस  भ्रधिकारी  की  नियुक्त  की  गई  थी

 वह  केवल  ततैया  al  चतुर्थ  श्रेणी  के  कामना  रियों  के  वेतन-क्रम  को  AAT  रूप  देने  att  विसंगतियों  के

 पर  विचार कर  रहे  हैं  शर यह कि यह  कि  १  १९४५३  से  बे  तन  पर  पुनर्विचार  नहीं  किया  गया

 क्या  मानन
 य  इस  तय को

 ध्यान  में  रखते हुए  कि  अन्य  उद्योगों में
 अनक  बतन  बोर्डों  की  स्थापना

 को  जा  रही  ह  यह  बताएंगे  कि  क्या  एक  दूसरा  वेतन-बोर्ड  नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 एज  में  माननीय  सदस्य का  ध्यानਂ  उस  प्रेस  नोट  की  झोर  दिला दें  ।  जो  मैंने  सरकारी

 प्रतिनिधियों  के  साथ  सम्बन्धित  फेडरेशन  की  मीटिंग  के  पश्चात्  जारी  किया  था  ।  इसमें  कहा  गया  है

 कि  सभी  qaq  पत्तनों  में  उक्त  वर्ग  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  अवस्था  में  यथासम्भव  एकरूपता

 लाने  का  प्रयत्न किया  जायेगा  |  मेरा  विचार हैँ  कि  इसमें  प्रायः  वे  सब  बातें  प्रा  गई  हैं  जिनका

 माननीय  सदस्य ने  उल्लेख  किया हूँ  |

 तंगामणि  :  विजाग श्रौर कोचीन के पांच कोचीन  के  पांच  बड़े  पत्तनों  से  बार-बार  यह

 मांग  की  गई  ह  कि  वेतन  बोर्डे  को  स्थापना  की  जाये  किन्तु  हर  बार  सरकार  द्वारा  यही  उत्तर  दिया

 गया  है  कि  प्रथम  वेतन  भ्रायोग  की  सिफ़ारिशों  को  दृष्टिगत  रखते  केन्द्रीय  सरकार  के  अरन्य

 चोरियों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा

 rea  महोदय  :  यह
 तो

 ठीक  हैं  परन्तु  माननीय  सदस्य  सरकार से  कया  चाहते  हैं
 ?

 माननीय  सदस्य  :  मजरी  बोर्ड  |

 द्रव्यक  महोदय  प्रश्न  के  घंटा  का  उपयोग  केवल  इस  प्रकार  की  जानकारी  प्राप्त  करने  -  के

 लिये  लगाया  जाये  जो  छपी  हुई पुस्तकों  में  उपलब्ध  न  हो  कौर  सदस्यों  को  ज्ञात  न  हो  ।  किसी  प्रकार

 का
 Sipe

 Gas  साहित  समय
 गह  रय  सोग  ee  ।

 es

 अंग्रेज़ों में
 of  Trustees
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 श्री  नारायणन्‌ कुट्टी  मेनन  :  क्या  वेतनों
 की

 विसंगति  को  जांच  के  लिये  नियुक्त
 अधिका

 अ्रान्तेरिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  हूं
 ?

 tat  राज  बहादुर  :  मैं  नही  समझता  कि  उन्होंने
 अन्त  रिम

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  किन्तु

 वह  कर्मचारियों  के  विभिन्न  प्रतिनिधियों  से  मिले  हैं  ।

 स्टेशनों पर  शिकायत  पुस्तकें

 *
 १४४,  श्री  भ्रमर  सिह  क्या  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई हैं  कि  रतलाम  डिवीजन  कौर  नई  दिल्‍ली

 स्टे दान वे
 के  कुछ  स्टेशन  मास्टर  शौर  अ्रस्सिस्टेंट  स्टेशन  मास्टर

 सच्ची
 शिकायतों  को  दर्ज  करने  के

 लिये  शिकायत  पुस्तकें  देने  से  इन्कार  करत ेहैं  ;
 रोक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज
 :  (  )  को  जो  साल  खत्म  उस  में

 इस

 तरह  को  £  शिकायतें रतलाम  डिवीजन  में  ak  ि  शिकायत  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  मिली  हैँ  |

 इन  सब  शिकायतों  की  जांच  की  गयी  ।

 रतलम  डिवीजन  की  शिकायतें  सहीं  साबित  हुई  कौर  कर्मचारियों
 के  ख़िलाफ  अनुशासन

 की  कारंवाई  की  गयी  है  ।

 नयी  दिल्ली  स्टेशन  की  शिकायत भी  सही  साबित
 हुई  है  atk  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के

 खिलाफ  अनुशासन  को  कार्रवाई  की  जा  रही  है  |

 श्री ब०  स०  मति  :  इस  का  उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  दिया  जाये  ।

 श्रेय  महोदय  :  हां  ।

 ष्  उत्तर  प्रंग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  भ्रमर  fag  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  रतलाम में  जिन  कर्मचारियों के  खिलाफ

 श्रीनिवासन की  कारवाई  की  उसका  नतीजा  क्या  निकला
 ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  उनके  खिलाफ  अनुशासन  की  कार्रवाई  की  गई

 श्री  राधा  रमण  :  श्रतुशासनात्मक कार्यवाही  का  स्वरूप  है  ?

 महोदय  :  दिल्ल  अथवा रतलाम  में  ?

 fat  राधा  रमण  :  माननीय  मंत्री  ने  रतलाम  के  बारे  में  कहा

 1  श्री  शाहनवाज खां  :  इस  प्रकार  गलतियां करने  वाले  रेलवे  कमंचारियों के
 लिय

 निर्धारित  अनुशासन  सम्बन्धी  नियमों  के  श्रतुसरण  में  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  नहीं  पूछा  कि  किस  प्रक्रिया  नियम  के  श्रन्तगंत

 कार्यवाही  की  गई  है  |  वह  कार्यवाही  का  प्रभाव  जानना  चाहते  हैं  ।  क्या  कोई  दण्ड  दिया  गया
 था

 are  यदि  हां  तो
 कया

 ?

 fat  शाहनवाज  इसके  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहिये  ।

 मल  wat  में
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 मंत्री  जगजीवन
 :  उनकी  की  गई  है  ।  किन्तु  यह्  साधारण सा

 दण्ड है  रेलवे  का  ध्यान  इस  झोर  आकर्षित  किया  गया  है  ।

 ह

 थी  Ho र्०  कृष्ण :
 T*  2XX.

 at  विभूति  मिश्र
 :

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  भारतीय  मालवाही  जहाज  वल्लभਂ स्टेज  में  लग

 लाने  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुन

 यदि  तो  जहाज  की  क्षति  की  सीमा  ;

 (7)  इसकी  सम्पूर्ण  मरम्मत  में  कितनी  रकम  खर्च  होगी  ;

 क्या  कोई  जनहानि  हुई  है
 कौर

 (=)  यदि  तो  कया  मृत  व्यक्ति  सब  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  जी  हां

 ग्र  इस  समय  ज्ञात  नहीं  है  ।  सिंधिया  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  के

 मरीन  सुपरिन्टेण्डेष्ट  जो
 विमान

 द्वारा  स्टेज
 गये  रिपोर्ट  की  प्रेक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 | नहीं

 ser  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 परमं ०  भाग  लगने  का  क्या
 कारण

 है  तथा  क्या  जहाज  उसके  सामान  का

 बीमा  किया  गया  था  श्र  यदि  तो  यह  बीमा  किसी  भारतीय  फर्म  में  था  अथवा  चि देदी  फर्मे  में  ?

 श्री राज  सामान्य  प्रथा  के  अनुसार  जहाज  उसके
 माल  का  बीमा  होना ही

 चाहिये  ।  मुन्ने  बताया  गया  है  कि  इस  में  रुई  थी  जो  पोर्ट  सईद  में  लादी गई  थी  ।  श्राग  लगने  के  कारण

 के  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  प्रौढ़  न  इस  विषय  में  की  जाने  वाली  किसी  जांच  पर  ही  कोई

 प्रतिकूल  प्रभाव  डालना  चाहता  हूं  ।

 gsr:  इस  जहाज  की  मरम्मत विभाग  fara  में  की  जायेगी  अथवा  किसी

 विदेशी  farce  म
 ~

 ?

 राज  इस  में  केवल  अस्थायी  क्षति  हुई
 थी

 wie  ठीक  स्टेज  में  ही  इसकी  मरम्मत

 कर  दी  गई  थी  ।  तीन  दिन  गर्वित  २८  अप्रैल  को  पुनः  यह  चालू हालत  में  हो  गया था  ।  यह  गम्य

 स्थान  पर  पहुंच  गया  था  श्र  |  वापस  भी  रहा  हैं  ।

 श्री  त०  ब०  विशाल  राव
 :

 माननीय
 मंत्री

 ने  कहा  है
 कि  सिंधिया  नेविगेशन  कम्पनी

 के  मैरीन  सुपरिटेन्डेन्ट  वहां  गये  हैं  ।  क्या  मैं  इस  बात  का  कारण  जान  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  में

 प्रमुख  मैरीन  अधिकारी  जांच  हेतु  वहां  क्यों  नहीं  गये
 ?

 प्री  राज  बहादुर
 :

 भारतीय  व्यापारी  नौवहन  अधिनियम  के  कारण  सरकार  उसी
 समय

 इससे  सम्बद्ध होती  है  जब  किसी  की  मृत्यु  की  रिपोर्ट  हो  |  जहाज  के  भारत  लौट  खाने  पर  यह  बात  बताईं

 जायेगी
 ।

 मूल  भंप्रेजी  में
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 mat  देवी  चीनी  बितोली

 WUE  श्री  विभूति  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लक्ष्मी  देवी  चीनी  बितोली  प्रदेश  )  में  काम  करने

 वबाले  मजदूरों  ने  इस  साल  जनवरी  फरवरी  के  महीनों  में  हड़ताल  की  थी  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  श्र०
 :

 पूछी  हुई  जानकारी का  एक

 विवरण  जो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  हुसना  है  सभा  की  टेबिल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 परिशिष्ट  १,  अनु  बन्ध  ४०]

 थी  विभूति  सिर  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां  मिलों  में  मजदूर  इस  तरह  हड़तालें

 करते  हैं प्र ौर  किसानों  का  गन्ना  पड़ा  रह  जाता  है  शर  काफी  समय  लग  जताता  है  कौर  जिसके

 कि  कारण  उनका  नुक़सान  होता  तो  क्या  फूड  एण्ड  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  कोई  एसा  इन्तजाम

 करती  है  कि  किसानों  कौर  मिल  मालिकों  का  कोई  एक  संगठन  हो  ताकि  इस  तरह  की

 हड़ताल न  हों  ?

 श्री  प्र्०  प्र०  जैन
 :

 हड़ताल  का  रोकना  तो  फूड  एण्ड  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री के  हाथ  में  है

 हां  गन्ने  का  ठीक  इन्जाम  कर  देना  एक  हद  तक  ज़रूर  हमारे  हाथ  में  है  यहां  पर  हड़ताल  हुई

 गन्ने  को  आसपास  के  दूसरे  ६  कारखानों  में  दे  दिया  गया  are  उन्होंने  इस  गन्ने  को  पेरा  |

 ह  शिति  frat  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बितोली  चीनी  मिल  जो  कि  बिहार  के  धनहा  थाने

 के  करीब  पड़ती  है  भ्र  जहां  कि  किसानों  हड़ताल  होने  के  ३  लाख  मन  गन्ना  खराब  हो

 उसके  वास्ते  सरकार  को  कोई  इन्जाम  करना  चाहिए  था  या  नहीं  ?

 श्री  प्र०  जेन :  वहां  कोई  गन्ना  खराब  नहीं  ।

 att  विभूति  मिश्र
 :  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि
 क्या  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  धनहा  थाने  में  पड़ने

 नाले  गांवों  की  बाबत  जो  कि  छितौली  शूगर  मिल  को  गन्ना  देते  कोई  जांच  पड़ताल  की  है  या  जांच

 करना  चाहते  हैं  ?

 थ्रो  प्र०  जैन  :  इसकी  बाबत  उत्तरप्रदेश  सरकार  से  हमने  रिपोर्टे  मांगी  थी  कौर  उन्होंने

 हम  को  यह  लिखा  है  कि  यह  गन्ना  जिस  वक्‍त  मिल  के  eat  हड़ताल  हो  गई  उस  गन्ने  को दूसरे

 कारखानों  को  दे  दिया  गया  श्र  कोई  गन्ना  खराब  नहीं  गया  ।  यह  मैं  उत्तर  प्रदेश  सरकार की

 इत्तिला  के  ऊपर  बता  रहा  हूं  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  बितोली मिल  में  हड़ताल  हो  जाने  से  धनहा  थाने  के  किसानों  का  गन्ना  पड़ा

 गया  पर  नहीं  जा  सका  और  करीब  २,३  लाख  मन  गन्ना  नष्ट  हो  गया  क  क  के  के  क  क  9

 सहोदय
 :

 माननीय  सदस्य  जानकारी  प्रदान  कर  रहे  हैं  |

 श्री  राधे  लाल  व्यास  :  क्या
 मैं  जान  सकता  हूं  कि  जो  गन्ने  के  सम्बन्ध  में  बिहार  में  स्थिति  है

 दूसरे  राज्यों  में  भरी  जैसे
 कि

 मध्यप्रदेश  में  है  वहां  पर
 भी

 किसानों  का  गन्ना  सूख  गया

 श्औौर  कारखाने
 वालों

 ने  उसको  नहीं  तो  उसके  लिए  सरकार  कया  सोच रही  है  ताकि यह
 गन्ना  बेकार  न  जाय  a

 उसको  मिल  वाले
 सकें

 ?

 श्री  श्र०  To  जेन  :
 हमारे  पास  तो  ऐसी  कोई  इत्तिला  नहीं  सब  कारखाने  चल  रहे  बिहार

 के  इन्दर  भी  ate  मध्यप्रदेश  के  इन्दर  भी  alc  गन्ने  को  पेरा  जा  रहा  है  |
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 pat  श्रीनारायण दास
 :  कया माननीय मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य की  कौर  श्रावित  किया  गया

 है  कि  कुछ  मिलों  को  चालू  रखने  के  बावजूद  भी  गन्ने  की  पर्याप्त  फसल  खड़ी  रहेगी  कौर  क्या

 माननीय  मंत्री  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  कर  यह  देखने  का  प्रयत्न  करेंगे  कि  गन्ने  की

 समूची  खड़ी  फसल
 का

 उपयोग
 किया

 जा
 सके

 ?

 श्र०  प्र०  माननीय  सदस्य  को  ag  आशंका  निराधार  हैं  कि फसल  प्रयुक्त  रहेगी  ।

 लगभग  &  प्रतिशत  गन्ना  उत्तर  प्रदेश  के  खेतों  में  रह  गया  भ्र ौर
 लगभग  ६,  ७  या  ८  प्रतिशत  बिहार

 में  ।  यह  व्यवस्था की  गई  हूँ  कि  गन्ने की  उक्त  मात्रा  पेरने  के  लिये  जिन्हों  अन्य  मिलों में  भेज दी

 जायेगी  ।
 waar  स्वयं

 मिलें  ही  पेरने  की  अवधि  में  वृद्ध  कर
 देंगी  ।  मेरी  जानकारी  के  ग्रनुसार  सभी

 मिलें  इस  वर्ष  इस  महीने  के  अन्त  में  बन्द  होंगी  कौर  खेतों  में  गन्ना  वेसे  हो  नहीं
 पड़ा

 रहूगा  ।

 बम्बई-कन्याकुमारी  राष्ट्रीय  राजपथ

 प
 *

 १४७.  who  Fo  गोपालन क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्रो यह  बतानें की  रूपा  करेंगे

 कि

 (#)  बम्बई-कन्याकुमारी  राष्ट्रीय  राजपथ  की  दिला  में  अभी  तक
 हुई  प्रगति  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  करियान  कोडी  में  पुलरनिमर्ण  का  कार्य  निलम्बित कर  दिया
 गया
 4

 ax

 यदि हां  तो  उसके  क्यो  कारण  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 राज  ः  बम्बई

 कन्याकुमारी  माग  जो  राष्ट्रीय  राजपथ  नही ंहै
 की  प्रगित  बताने  वाला  विवरण  लोक

 पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४  १]

 कौर  इसके  कार्य  के  समय  नींव  सम्बन्धी  कुछ  कर्छडिनाइयों  को  दूर  करने  की

 दृष्टि  से  पुल  के  डिजायन  में  कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिये  थोड़  समय  के  लिये  काम  रोक  दिया  गया
 था  ॥

 अब  यह  area  किया  जा  चुका  है  ।

 fat  श्र०  Fo  गोपालन  :  इस  पुल  का  निर्माण  सम्बन्धी
 कार्य

 कब  प्रारम्भ किया
 जायगा  ह

 pat  राज  बहादुर  :  यह  आरम्भ कर  दिया  गया  हैँ
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  काल  समाप्त  मुन्ना  |

 अल्प
 सूचना  प्रदान

 भारत  में  SPR  रोकने  के  लिये  कार्यवाही

 श्री  दें  नांयर :

 अल्प  सुचना  प्रश्न  संख्या  ३.
 श्री  ईदवर  नय्यर

 कया  स्वास्थ्य मंत्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सिंगापुर  श्र  मलाया  में  इन्फ्लुएंजा  एक  व्यापक  रोग  के  रूप  में

 फेल  रहा  है  ;

 इस  महामारी  के
 क्षेत्र

 में  से  खाने  वाले
 यात्रियों  के

 जरिए  भारत
 में  इस  रोग

 को  न

 द्वारा  कोई  उपयुक्त  कार्यवाही  की  गई
 है

 ;  और फैलने  देने  के  लिये  क्या  भारत
 सरकार

 wast  में
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 यदि  हां  तो  इस  कार्यवाही  का  कया  स्वरूप  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  इन्फ्लुएंजा  ने  सिंगापूर  श्र  मलाया  में  महामारी

 का  रूप  धारण  कर  रखा  पक्ष

 शर  भारत  में  इस  महामारी  के  प्रवेश  पर  रोक  लगाने  के  लिये  भारत  सरकार

 ने  कांयं वाही  को  है  ।  यह  कार्यवाही इस  प्रकार  है  :

 १.  राज्यों  के  स्वास्थ्य  सेवाशर्तों  के  निदेशकों  को  सावधान  कर  दिया  गया  है  कौर  इन्फ्लुएंजा

 के  मामलों  के  बारे  में  प्रावइ्यक  कार्यवाही  करने  के  लिये  कहा  है  |

 २.  पत्तन  में  इस  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  लिये  अधिकारी  कौर  मद्रास

 में
 प्रतिनियुक्त  कर  दिये  गये  हैं  ।  वे  इस  गय  को  प्रवेश  न  करने  देने  we  फैलने  से  बचाने  के

 लिये  राज्य

 प्राधिकारियों  से  निकट  सम्पर्क  स्थापित  करेंगे  ।

 ३.  सभी  विमान  पत्तन  कौर  समुद्र  पत्तन  प्राधिकारियों  को  आदेश  दे  दिया  हूँ  कि  वे  विदेशों

 से  ort  वाले  इन्फ्लूएंजा  से  पीड़ित  यात्रियों  को  निरोधी  में  रख  कर  पृथऋ  कर  दें  ।  जो  यात्रा  इस

 बोमारो  से  मुक्त  हैं  उन्हें  निरीक्षण  प्रपत्र  देकर  भारत  प्रवेश  के  पांच  दिन  तक  समीपस्थ

 त्सा  के  समक्ष  रिपोर्ट  देने के  लिये  कहा  जाय  ।  यह  भी  व्यवस्था  को  गई  है  कि  यात्रियों के

 नाम  शर  उनके  पते  समा  पथ  चिकित्सा  अधिकारियों  को  भेज  दिये  जायें  ।

 ४.  भारतीय  पत्तन  स्वास्थ्य  कौर  भारतीय  )  लोक  स्वास्थ्य  नियमों  के

 एंजा  एक  संक्रामक  रोग  घोषित  क  दिया गया  है  ।

 ५.  सिंगापुर में  से  एक  जहाज  एस०  एस०  राजुल  जिसमें  लगभग  १६००  यात्रों  भर  २००

 व्यक्तियों  का  चालक-मण्डल था  १६  मई  १९४७ को  मद्रास में  १  बजे  आया था  ।  भारत  सरकार

 ने  इस  जहाज  को  निरोधी  में  रखने  की  कार्यवाहो  को  है  और  मद्रास  पत्तन  में  इसके  प्रवेश  को  रोक  दिया

 है  ।  जहाज  के  आगमन  पर
 ४४

 व्यक्ति  इन्फ्लुएंजा  से  वास्तविक  रूप  में  ग्रस्त  ३०  चिकित्सा

 कारी  तथा  अन्य  दिह हम चार  जिनको  कुल  संख्या लगभग  १००  थी  जहाज के  प्राते ही  तुरन्त  उसमें  गये

 अर  समस्त  चिकित्सा  सहायता  प्रदान  को  ।  रोगियों  का  इलाज  करने  भ्र ौर  जहाज  पर  पृथक  रखने

 के  लिये  कार्यवाही  कर  ली  गई  है  ।  यात्रियों  को  भोजन  तथा  जल  देने  को  व्यवस्था  भी  की
 गई  हैँ

 ।

 ६.  ऐसे  व्यक्तियों  को  जो  गम्भीर  रूप  से  रोगग्रस्त  थेमोर  जिनकी  जहाज  पर
 उचित

 रूप  से  चिकित्सा नहों  हो  सकत  थी  वहां  से  ले  जाने  के  व्यवस्था को
 '

 ७.  ह  के  पॉस्चर  इंस्टीट्यूट  के  सहयोग  से  भारत  में  गग्नस्त  व्यक्तियों  से  विषैला  पदार्थ

 निकाल  कर  यथार्थ  विष  को  मारने  के  लिये  छोटे  पै  आने  पर  एक  टीका  तैयार  करने  की  व्यवस्था  की  गई

 है  ।  अनुमान है  कि  इस  विषैले  पदार्थ  के  लिये  इन्फ्लुएंजा  के  १०००  टोके  तयार  करने  में  लगभग  चार

 सप्ताह  लगेंगे  ।

 इस  जानकारी  को  बदलाव  रूप  देने  की  ष्टि  से  मैं  यह  भी  कह  दू  कि  कल  तक
 की

 जो  रिपोर्ट  हमें

 मिली  हैं  उसके  अनुसार  १९  मई  १९५७  के पइचात्‌  जहाज  में  इन्फ्लुएंजा  के
 9€  रोगों  १९  मई  को

 इन्फ्लूएंजा के  १७  नये  मामले हुए  ale  चिकित्सा  सहायक  प्रदान  करने  के
 लिये  जाने  वालों

 में  से

 तीन  डाक्टर  प्रौढ़
 ७

 नसें  भी  इसके  प्रभावित  न  रह  सकीं  हैं  ।  उन्हें  पृथक्‌  रखने  का
 प्रबन्ध

 कर
 दिया

 गया  हैं
 ।

 मेरी
 are

 है  कि  सदन  को  सहानुभूति  इनके  साथ  बजे

 tMt ब्०
 प्‌०  नायर

 :  मद्रास  कराने  के  पहले  एस०  एस०  राजुल  जहाज
 जिस  पत्तन

 पर
 गया  था

 वहां  इस
 रोग

 को  रोकथाम
 के  लिये

 क्या  बम कार्यवाही  को
 गई

 थी  ?

 मूल  प्र ग्रेजी  में
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 pat  कर मरकर
 :  जो  हां  ।  जहाज  में  ही  रोगियों  के  ज  के  लिये  उचित  कार्यवाही  की

 गई
 थी  ।

 श्री दें  प०  एस०  राजुल में में  इलाज़  के  सिलसिले  में  जो  लोग  गये  थे  उनमें

 लौटने  पर  कौन  बीमार  हुए  हैं  कौर  क्या  सरकार  ने  वहां  जाने  वाले  डाक्टरों  से  इस  रोग  को  शर

 अधिक  रोकने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 रोगग्रस्त  व्यक्तियों को  पृथक  कर  दिया  गया है  ।  हम  उन  व्यक्तियों को

 भरसक  सराहना  करते  हैं  जो  WaT  जान  जोखिन  में  डालकर  स्वेच्छा से  वहां  गये  ।

 pat  ईश्वर  wea  :  इ  नप  कुएं जा
 की  रिपोर्ट  के  सिलसिले  में  कया  सिनोकाइटिस

 ar  निमोनिया  इरादी  अन्य  बं/मारियों  की  भी  खबर  मिली ह  शर  यदि हां  तो  इन्हें  रोकने के

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 1  श्री  ज्योनार  ओटिस
 जैसी  और  बीमारियों  का  कोई  समाचार  नहीं  वास्तविक

 रोग का  आपात  चार  या  पांच  दिन  माते  जाते हैं  ।  पहले  सिरदर्द  होता  है  fax  १००  डिग्री  का

 SEqTTye  सनौर  चार  या  पांच  दिनों  में  निरोगता  प्राप्त  हो  जाते है  ।

 श्री दें  ह  नायर  :  समाचार  पत्रों  में  कुछ  ऐसी  रिपोर्ट  सी  छापी  है  कि  पूरे  में  इस  बीमारी  से

 कुच  मृत्यु  नो  हुई  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हूं
 कि  सरबर  के  पास  इस  स्लिप  कोई  जानवर  हैं

 कि  यह

 बीमार  सं  काम  नप  में  हैं  यंह  ~ tqaq  व्यापी  पग  से  इसका  सम्बन्ध  हूं  कौर  क्या  सरकार  उस  चितले  द्रव्य

 को  विरत  करने  में  सफल  हैं  जो  इस  प्रकार  के  इन्फ़्लुएंज़ा  का  कारण  हूँ  ?

 न् श्री  कर मरकर  :  इस  विले  द्रव्य  को  भ्र लग  कर  भावी  सम्भावनाश्रों  के  विरुद्ध  टोका  तैयार

 करने  के  हमने  भ्र गु रेश  दे  दिये  हैं  ।  जहां  तक  मत्पु  का  प्रश्न  है  हमारा  जानकारी  के  अनुसार  इस

 बीमारों  न ि  पुत्र चात  घक्ट्बर  से  मान  तक  जापान  में  त्र  थ्रोट  इस  दिखा में  १५००  मामलें
 घातक  हुए  ।

 श्री  ter  रमण  :  क्या  इन  क्षेत्रों
 से  विमान  दवारा  खान  वाले  यात्रियों  को  निरोधा

 में  रखा  जाता  है  कौर  वेतन  समय  तक  य  वहां  रहने  हैं
 '

 श्री  कर मारकर  :  विमानਂ  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों
 के  बारे  में  भी  अनुदेश

 दिये  गये  है  ।  माननीय  सदस्य  को  यह  जाकर  प्रसन्नता  होगो  कि  al  तक  निरोधी  सम्बन्धी

 कोई  समाचार  प्रप्त  नहीं  हुए  si  यहाँ  रोके  जाने  वाल  यात्रियों
 के

 सम्बन्ध  में  हस्तक्षेप

 करने  का  हमारा  विवार  न  ं  ह  ।

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 तूतीकोरिन  एक्सप्रेस  वुर्घेटना

 *
 १४६.  श्री  साधन  गुप्त

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  २५  मार्च  PUK  के  तारांकित मरन

 संख्या  ६२

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  तूतीकोरिन  एक्सप्रेस  दुर्घटना  की  जांच  सम्बन्धी

 आयोग  की  किन  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकृत  कर  उन  पर  कार्यवाही  की  हूँ  ?

 1  रेलवे  उपमंत्री
 :  परायों  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  कौर  इस  सिलसिले

 में  रेलवे  को  दिये  गये  निदेश  सम्बन्धी  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर

 रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४२]

 रेल  इंजनों का  आयात

 ११४३.  श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिमगा  कया  रेलवे  मन्त्री  PEUG—Ly  में  विदेशों  से  मंगाये  जाने

 वाले  रेल  इंजनों  की
 संख्या  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  ४३
 o_—Tesa

 faa  ait  में
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 नारियल

 1*१५८- री  वॉरियर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  की  सूचना  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  निश्चित  फे  तेल  की  कीमत  में

 श्रसाघारण  उतार-चढ़ाव  का  नारियल  उत्पादकों  पर  बहुधा  अत्यघिक  विपरीत  प्र  भाव  पड़ता है  ;  कौर

 क्या  इस  स्थिति  का  सुधार  करने  के  लिये  सरकार के  समक्ष  कोई प्रस्ताव है
 ?

 fare  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :

 नारियल  तथा  उससे  उत्पन्न  वस्तुप्नों  की  PENS  के  प्रारम्भ  से  तेज  होती  जा  रही

 हैं
 ।  इसे  उत्पादकों  को

 |
 नारियल  के  तेल  को  रकमें  के  उतार-चढ़ाव  को  रोकने के

 प्रख्यात  कोटा  अ्रौर  यात  शुल्क  में  ग्रा वश्य कता  तुषार  समायोजन  कर  लिया  जाता

 ग्राम  =

 T*  exe.  oft  अजित  सिंह  कया  खाद्य  तथा  कृषि  a  घट  alt  छपा  करेंगे  कि  :

 ी
 (  )  कया  भारत  सरकार  ने  भारत  में  एक  ऐसे  ग्राम  विश्वविद्यालय  स्थापना  के  बारे

 में  निर्णय कर  लिया  हूँ  जिसमें  कृषि  सम्बन्धी  विषय  अध्ययन  कोसे  के  रूप  में  हों  ;  भ्रौर

 यदि  तो  यह  कहां  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 है |
 fara तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  यी  नदीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 खाद्यान्न  का  चोरी  छिपे  वो  पाकिस्तान  ले  जाया  जाना

 1*  १६०.  श्रीमती  इलापाल  चौधरी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्र  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  हूँ  कि  हाल  ही  में  कुछ  खाद्यान  शौर  विशेष

 रूप  से  चावल  बिहार  are  पश्चिम  बंगाल  से  श्रनधिक्वत  रूप  में  पुर्व  पाकिस्तान  भेजा  गया  था  ;

 यदि  हां
 तो

 इस  aaa  निर्यात को

 रोकते

 के
 लिये

 कया
 की  गई  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  अ०  प्र०  :  खाद्यान्न  के  चोरी  ब्ड्  नाहर ले  जाने  की

 कोई  विशिष्ट  घटनाएं  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  ars  हैं  यद्यपि  चावल के  बारे  में  समय-समय  पर  इस

 प्रकार  लगाये  गये  हैं  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  arrears  दार्क्ति दे  दी  गई  हूं  कि  यदि  वह  इसे  सर्वथा

 रोकने  के  लिये  नहीं  तो  इसमें  कमी  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  करे  पौर  उन्होंने  सीमा  पार

 खाद्यान्न  ले  जाने  पर  कठोर  नियन्त्रण  कर  दिया  ।

 कृषि  कालेज

 1*१६१.  श्री  शंकर थ्या :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  कौर  फोड़े  प्रतिदिन  के  बीच  समझौते के  अन्तरगत  विभिन्न  राज्यों  में

 न्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  प्रदत्त  ele  काले जों
 की  कितनी  संख्या

 समझौते  के  अन्तर्गत  प्रदत्त  सहायता  का  स्वरूप
 ;

 ग्र

 par  अंग्रेजी  में
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 गये  कालेज  में  खोले  गये  नये  विभागों  ate  विस्तार  पावं  का  कया  स्वरूप  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र  ०
 प्र०  :  से  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता हैं  |  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४३]

 परादीप में  बन्दरगाह

 क्या  परिवहन
 तथा

 संचार  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तट  के  परादोप  में  सब  ऋतु त्रों  में  सुला  रहने  वाले  बन्दरगाह  के  सम्बन्ध

 में
 जांच  पूरी  हो  गई  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि हां  तो  इस  जांच  का  क्या  परिणाम
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  कौर  जी

 नहीं  |  परादोप  में  सब  ऋतु त्रों  में  खुला  रहने  वाले  पत्तन  को  विकसित  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रकृति

 श्रध्दा  सर्वेक्षण  श्र  जांच  की  जा  रही  है  |

 पानीपत-जींद नरवाना-कुरुक्षेत्र  लाइनों  पर  सवा  री  गाड़ियां

 1१६३.  श्री न०  च०  जन
 :

 क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने को  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  पानीपत-जींद  कौर  नरवाना-कुरुक्षेत्र  रेल  मार्गों
 पर  सवारी  गाड़ियों  की  पर्याप्त

 संख्या  के  बारे  में  जनता  की  कौर  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 यदि  हां  तो  इलाके  को  यथार्थ  आवश्यकता पर  आधारित  इन  श्रभ्यावेदनों  पर  क्या

 कार्यवाह  को  गई  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  ai

 इन  विभागों  पर  अतिरिकत  गाड़ियां  चलाने  के  लिये  कोई  औचित्य  नहीं है
 |

 बीकानेर  रेलवे  डिवीजन  में  रेल  के  डिब्बे

 न
 १६४.  श्री प०  ला०  बारुपाल  :  कया  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (+)  उत्तर  रेलवे  के  चौकान ेर  डिवीज़न  में  प्रथम  और  द्वितीय  श्रेणी  के  चार
 पहिये

 वालें

 कितने  fest  हैं  ;

 नया
 ये

 डिब्बे  डाक  रोक  सवारी  गाड़ियों में  जोड़े
 जाते  हैं  ;  ग्राम

 क्या  यह  सच  हैं  कि  उनके  हल्के  होने  के  कारण  यात्रियों को  बार  बार  धक्के  लगने  से

 बड़ी  परेशानी  होती  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री शाहनवाज़  ३६  ॥

 इन  में  से  कुछ  डिब्बे  सवारी  में  लगाये  जाते  हैं  लेकिन ये  डिब्बे  डाक  या

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  नहीं  लगाये  जातें  ।

 मुमकिन है  कि  इन  डिब्बों  में  सफर  करने  वाले  मुसाफिरों को  उतना
 श्रीराम

 न
 मिलता

 हो
 जितना  श्रठपहिये

 fecal  में
 मिलता

 हैं  ।

 शरंग्रेजीं  में
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 औद्योगिक  बस्तियां

 1* १६४.  श्री  तिम्मय्या  :  क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दायिक  विकास  खंड  के  केन्द्र  स्थानों  में  जिन  बीस  छोटी  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  है

 उन  में  से  प्रत्येक  पर  लगभग  कितनी  राशि  aa  की  जायेगी  ?

 1  सामुदायिक विकास  मंत्री  go  Fo  :  २  से  ३  लाख  रुपये  )  |

 सार्वजनिक  टेलीफोन-घर

 1*१६६.  श्री  झूलन  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 उपमण्डलीय  सदर  मुकामों में  खोले  गये  सार्वजनिक  टेलीफोन-घरों  में  ग्राहकों

 को  टेलीफोन से  सम्बन्धित  अंशकालिक  प्रवचनों  के  कारण  कौर  स्वयं  श्रपन  कर्त्तव्यों  के  अतिरिक्त

 टेलीफोन  का  काम  संभाल  रहे  तार  पलकों  के  कारण  भी  जिन  कठिनाइयों  व  बाधाझ्ों का  सामना  करना

 पड़ता  है  क्या  सरकार  का  ध्यान  उनकी  कौर  दिलाया  गया

 क्या  यह  बात  सच  है  कि  उपरोक्त  कारणों  से  इन  सार्वजनिक  टेलीफोन-घरों  से  राजस्व

 मं  कमी  होने  लगी  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  कुछ

 सावंजनिक  टेलीफोन-घरों  म  ग्राहकों  को  जो  कठिनाइयां  होती  हैं  सरकार  को  वे  मालूम  हैं  ।  परन्तु

 विभाग को  जो  अत्यधिक  खर्चे  करना  पड़ेगा  उसे  देखते  पूर्णकालिक  अनुचरों  कौर  अतिरिक्त

 पलकों  की  व्यवस्था  करना  संभव  नहीं  है  ।  फिर  भी  प्रत्येक  सावंजनिक  टेलीफोन-घर  के  सम्बन्ध  म॑

 स्थिति  पर  निरन्तर  ध्यान  रखा  जाता  है  कौर  जहां  कहीं  न्यायसंगत  हो  वहां  श्रनचरों  के  काम  के  घन्टों

 को  बढ़ा  दिया  जाता  है  ।

 जैसा  कि  निम्न  ग्राहकों  से  स्पष्ट  यह  कहना  गलत  है  कि  इन  सार्वजनिक  टेलीफोन

 घरों  से  राजस्व  में  कमी  होने  लगी है

 PEXT—LY  में  राजस्व  की  राशि  ७१,३८३  रुपये  थी
 जब  कि  PEYY—VY  में  २४,९७५

 रुपये  प्राप्त हुए  थे  ।

 दिल्‍ली  में  विद्युत  दिखती  को  कमी

 1*  १६८
 श्री  हर वानी

 श्री  राधा  रमण

 क्या  सिचाई  कौर  faa  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे कि

 क्या
 दिल्‍ली  मं  विद्युत-शक्ति  की  बहुत  कमी  है  ate  क्या  छोटे  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  की

 बहुत  बड़ी  संख्या  के  आवेदन  पत्र  श्रभी  तक  प्रतीक्षा  सची  में  ही  हैं  ;  कौर

 दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  में  बिजली  की  व्यवस्था  में  सुधार के  लिये

 वाहियां की  जा  रही  हैं  ।

 शौर  विद्युत  मंत्री
 स०  का०  जहां  तक  दिल्‍ली  में  घरेलू  इस्तेमाल

 के  लिये  रोशनी  कौर  पंखों  के  लिये  छोट  पैमाने  के  औद्योगिक  उपक्रमों  के  लिये  बिजली  का

 सम्बन्ध  इसकी  कोई  कमी  नहीं  है  ।  ५  श्रदव  शक्ति  तक  बिजली  दिये  जाने  के  लिये  इस  प्रकार

 कावा  के  जितने  आवेदन पत्र  ३१  १९५७  से  पहिले  प्राप्त  हुए  थे  उन  सभी  को  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है
 ।

 अंग्रेजी  में

 *  Industrial  Estates  १  Public  Call  Offices  *
 Attendants
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 )  दिल्‍ली  राज्य  विद्युत्‌  बोर्डे  ने  २०,०००  किलोवाट  ७ ६  शक्ति  का  उत्पादन  कर  सकने

 वाले  डीजल  से  चलने  वाले  जनित्रों  के  लिय  ast  दे  रखा  इस  में  से  ६,०००  किलोवाट  का  एक

 डीजल  संयंत्र  दल्ली  पहुंच  चुका  है  ।  इन  संयंत्रों  को  लगाने  के  लिये  सैनिक  काम  जारी  दिल्‍ली

 में  लगाने  के  लिये  ats  पहिले  ही  ३,०००  किलोवाट  का  एक  तापीयਂ  संयंत्र  जीत  कर  चुका  है  ।  इस

 संयंत्र  केਂ  अतिरिक्त  बढ़ती  हुई  सामान्य  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  दिल्‍ली में  एक  ३०,०००

 का  तापीय  संयंत्र  लगाने  के  प्रदान  पर  भी  बोर्ड  विचार  कर  रहा  है  ।

 डु वा डीह में  रेलवे  e

 १
 *

 १७०.  श्री रुप  नारायण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाराणसी  नगर  के  निगम  मंडुवाडीह  में  जो  रेलवे  का  कारखाना  खुलने  वाला  हैं  उसका

 निर्माण  कार्य  कब  से  प्रारम्भ  होगा  झर  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  ;

 इस  कारखाने  में  किस  प्रकार  का  सामान  तैयार  कारखाने  पर  श्रतुमानितਂ

 कितना  होगा  कौर  इसमें  कितने  व्यक्ति  काम  करेंगे  ;

 इस  कारखाने  के  लिये  भूमि  प्राप्त  करने  में  इतना  विलम्ब  कयों  हो  रहा  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज :  मंडुवाडीह में  रेल  कारखाना  बनाने  का  काम

 शुरू  कियां  जा  रहा है  ।  अगर  जरुरत के  मुताबिक  विनिमय-दर मिलता  तो  यह  काम

 लगभग  तीन  साल  में  पुरा  हो  जायेगा  |

 इस  कारखाने  में  इंजन  माल  भर  सवारी  डिब्बों  के  पुर्जे  बनाने  का  विचार  है +

 इस  बात  का  पक्का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  कि  इस  कारखाने  पर  कितनी
 लागत

 जायेगी  atc  इसमे  कितने  आदमी  रखें  जायेंगे  ।

 बड़े  कारखानों  के  लिये  जमीन  खरीदने  से  पहले  उनका  पुरा  सर्वे  और  नक्शा  तैयार

 करना  पड़ता  हैं भ्र ौर  इसमे  कुछ  समय  लगता  है
 |

 मुजफ्फरपुर-दरभंगा  रेल  सम्पर्क

 *® 2192.  श्री भी  नारायण  दास  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ३०  204% HTS को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदन  संख्या  Woe  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुजफ्फरपुर से  दरभंगा  तक  सीधी  रेलवे  लाइन  के  सम्बन्ध  में  जो  सर्वेक्षण कायें  प्रारम्भ

 किया  गया  था  क्या  वह  पूरा  कर  लिया  गया  है  ;

 किन  विभिन्न  सीधे  मार्गों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 क्या  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  भर  निर्णय

 जां  चुका  है  ;

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  नहीं  ।

 प्रतिवेदन की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है
 ।

 ———
 (7)  तथा  प्रश्न

 उत्पन्न ट्  दि
 हीं

 होता  |

 मूर  में
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 उत्तर  बिहार  में  बाढ़  से  बचाव

 17 १७२.  श्री
 ल०

 ना०  मिश्र  :  क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  जल  पथ  तथा  विद्युत्‌  आयोग  उत्तर  बिहार  में  कमला बलन

 कें  के  निचले  भाग  को  बाढ़  से  बचाने  के  लिये  एक  बसव  बनाने  के  सम्बन्ध  में  एक  सहयोजित  योजना

 तैयार  करने  का
 विचार

 कर  रहा  है
 ;

 यदि  तो  कया  कोई  जांच  भी  की  गई  है  कौर  योजना  तैयार  की  गई  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  कया  हैं
 ?

 सिचाई site  विद्युत  मंत्री  स०  का०  :  से  सभा  पटल  पर

 विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी दी  गई  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या

 ve]  ।

 far  पथ-प्रदान  तथा  मनदीप  कित्सालय

 1*  १७२३.  श्री  बहादुर  सिह
 :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  शिशु  पथ-प्रदर्शन  तथा  मनद्चिकित्सालय  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय

 योजना तैयार  की  गई  है  ;

 इस  प्रयोजन  के  लिए  ऐसे  कितने  उपचार-गृह  खोले  गए  हैं  ;

 इन  उपचार-गृहों  के  लिए  अपेक्षित  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  क्या  कोई

 संस्था  खोली  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य मंत्री
 :  हा ं।

 कर्ब  तक  प्रान्तर  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  ५  एककों  की  स्थापना की

 स्वीकृत दी  गई  है  ।

 चिकित्सा अखिल  भारतीय  मानसिक  स्वास्थ्य  में

 मनोवैज्ञानिकों  तथा  मनझ्चिकित्सा-नरसों
 ''

 के  प्रशिक्षण  के
 लिए

 अपेक्षित
 सुविधायें  पहिले

 से  प्राप्य

 द्वितीय  पोत  निर्माण  कारखाना

 |  श्री  साधन गीत
 |

 श्री  दी०  च  शर्मा

 १७४.  श्री  घ्०  स०  क क

 lst  वॉरियर

 Lat  वासुदेवन  नायर
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  oe

 क्या  देश  में  एक  द्वितीय  पोत  निर्माण  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रारम्भिक

 प्रतिशत  दन  तयार  करने  के  सम्बन्ध  में  ब्रिटिश  प्राविधिक  विशेषणों  का  एक  दल  भारत  पाया  है  ;

 यदि  नहीं  तो  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 राज  :

 नहीं  ।
 अमामा

 faa  अंग्रेजो  में

 Psychiatrists.
 10.  Clinical  Psychologists.

 alTic atric  Ni  |  raac 1I.  Psychi  ADSCS.
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 दि ि  ३
 aren  है  कि  ब्रिटिश  प्रविधिक  विशेषकर  १९५७  के  मध्य  तक  भारत

 ।

 पद्  पालन ्

 ग  OX  श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 ने  मादा  पशु  रोग-विज्ञान  तथा

 पशु  अभिजनन  *  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  के  लिये  पदाधिकारियों  को  विदेश

 भेजा  है  ?

 fara तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  नहीं  ।

 डाक  विभाग  के  डिवीजन

 *
 १७६.  श्री  भवत  दन  :  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  से  यह  नीति  निर्धारित  की  गई  है  कि  डाक  विभाग  के  जो

 नप  डिवीजन  खोले  जायं  वे  एक  जिले  के  लिये  एक  डिवीजन  के  आधार  पर  खोले  जाय

 यदि  तो  इस  आधार  पर  जब  तक  किन-किन  जिलों  में  डाक  विभाग  के  नये  डिवीजन

 जा  चुके  हैं  ;

 श्री  किन  अन्य  जिलों  म  डाक  विभाग  के  नये  डिवीजन  खोलने  का  निर्णय  किया  जा  चुका

 है  अथवा  खोलने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 जी  नहीं  ।

 ate  ये  प्रशन  नहीं  उठते  |

 fara  कुष्ठ  कांग्रेस

 +*  १७७.  श्री  रघुनाथ सिंह
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 नि  विश्व  कुष्ठ  कांग्रेस  का  सम्मेलन
 नई  दिल्‍ली में  होगा  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (sit  कर मरकर  )  :
 विश्व  कुष्ठ  कांग्रेस  का  सातवां  सत्र  नई  दिल्‍ली में  LEXY

 झ  होगा  |

 बंगलौर नगर  डाक  घर

 को  केदार

 |  श्री  तिमय्या

 कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बंगलौर  नगर  के  डाक  घर  के  वर्तमान  इमारत  में  स्थित

 gm  से  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  को  सुविधा है  ;

 इसे  एक  नई  इमारत  में  ले  जाने  के  लिये  क्या  सरकार  की  कोई  योजना  है  ;  ौर

 यदि  तो  इसे  कहां  ले  जाया  जायेगा
 ?

 ह

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (

 राज  TEISt)

 :  जीतीं  ।

 me

 faa  अंग्रेजी  में

 12.  Animal  Gynaecology  and  Cattle  Breeding.



 २०  eu  लिखित  उत्तर  दौर

 तथा  डाक  घर  को  किराये  की  किसी  उपयुवत इमारत  में  ले  जाने  के  सभी  प्रयत्न

 रहे  हैं  ।  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  भूमि  aia  करके  बंगलौर  नगर  के  डाक-घर  तथा

 विभागीय  तार  घर  के  लिए  एक  विभागीय  इमारत  निर्मित  की  जाए  ।  बंगलौर  में  टाउन  हाल  के  सामने

 न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कम्पनी  की  एक  जगह  प्रतीत  करने  के
 प्रदान

 पर
 संबंधित  से  पत्र  व्यवहार

 किया जा  रहा  है  ।

 हैदराबाद  रेलवे  पुल  निरीक्षण समिति

 (co,  भी त०  ब०  fara  क्या  रेलवे  मंत्री  २५  १९५७  को  पूछें  गये  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  २१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  रेलवे  के  सिकन्दरा दाद  डिवीजन  में  रेलवे  पुलों  के  निरीक्षण  के  लिए  जो

 विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त
 की

 गई
 थी

 उसने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  सिफारिश  क्या  हैं  ;  और

 क्या  उनके  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  दाह नवादा  :  ११  Rex  को  पूरे  प्रतिवेदन  की
 एक प्रति

 प्राप्त हो  गई  थी  ।

 प्रतिवेदन  sot  विचाराधीन है  ।

 पूरी  होने  पर  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  उस  पर  प्रस्तावित  कार्यवाही  संबंधी

 विवरण भी  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा

 उत्तर  बिहार  में  बाढ़  नियंत्रण

 थी  श्रीनारायण दास  :
 ret

 ‘att  विभूति

 क्या  सिचाई  भौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  में  श्रम  रिकी  प्रविधिक  सहयोग  मिशन  के  बाढ  नियन्त्रण  तथा  नौपरिवहन

 संबंधी  विशेषज्ञ  श्री  Uo  लें  डेविस ने  उत्तर  बिहार  की  नदियों  का  हवाई  जहाज  द्वारा  सर्वेक्षण  करने

 के  बाद  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उनके  प्रतिवेदन  की  महत्वपूर्ण  विद्वेष ता यं  क्या है  ?

 ate  faa  मंत्री  स०  का०  :  तथा  लोक-सभा  पटल

 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसम  श्रपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है
 ।

 परिशिष्ट  अनुबन्ध

 संख्या  ४४५]

 नदी  घाटी  परियोजनाश्रों  से  बिजली  का  सम्भरण

 1१८२.  श्री
 ल०

 ना०
 मिश्र

 :
 क्या  सिचाई  te  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 उन  नदी  घाटी
 परियोजनाओं  के  नाम

 क्या  हैं  जहां  उत्पादित  बिजली  मांग  से  फालतू

 है  झर  जहां  वह  मांग  से  कम  है  ;  कौर

 जहां  तक  परियोजनाओं से  विद्युत  सम् भरण  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  राज्य  की  मांग

 के  सहयोजन  के  लिए  क्या  केन्द्रीय  जलपथ  तथा  विद्युत  आयोग की  कोई  विशिष्ट  कार्य  व्यवस्था  है  ?

 site  विद्युत  मंत्री  स०
 का०  :  सभा-पटल

 पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 दिये  परिशिष्ट
 १,

 अनुबंध  संख्या  ४६]
 —

 मूल  aaa  में

 43
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 उपनगरीय  tat  सेवा

 17१८३.  श्री  साधन
 :

 क्या  रेलवे  मंत्रो यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उपनगरीय  रेल  गाड़ियों  के  सम्बन्ध  से  उपनगरीय  रेल  भीड  जांच  स्मिति

 के  प्रतिवेदन  में  ग्रल्तविष्ट  सिफारिशों
 में  क्या यह

 भी  सिफारिश  की  गई  है  कि  डिब्बों  में  अधिक  स्थानों

 तथा  खड़  होने  को  जगह  को व्यवस्था  करने  के  लिए  पुराने  ढंग  के  डिब्बों  कों  बदला  जाए  कौर  डिब्बों  को

 नपा  रूप  दिया  जाए  ;

 यदि  तो
 क्या  इस  सिफारिश  को  aia  ही  कार्यन्वित  करने  के  लिए  wa  तक  कोई

 कार्यवाही की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्रो  शाहनवाज़  :  नहीं  ।

 तथा  इस  क्षेत्र  में  क्योंकि श्रभी  तक  बिजली नहीं  लगाई  गई  है  इस  कारण  विमान

 गाड़ियों  के  स्थान  पर  विशिष्ट  रूप  से  बनीं  गाडियों को  प्रतिस्थापित  परना  उचित  न  होगा  ।

 हां  तक  विमान  डिब्बों  म  परिवर्तन  करने  का  सम्बन्ध  एक  डिब्बे  म  परिवर्तन  कर  के

 जनता  को  प्रतिक्रिया  अभि  निश्चित  करने  के  लिए  उसे  चलाया  जा  रहा  है  ।  उप  नगरीय  गायों  में

 स्थानों  के  प्रबन्ध  म॑  वे  कल्पित  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  किसानों  की  श्रम रोका  यात्रा

 न
 258.0  श्री  भक्त  दर्द ोन  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल ही  में  ३७  भा  राज्य  युवक  किसानों  का  एक  दल  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  को  भेजा  गया  है  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि  इस  दल  में  चौदह  area  युवतियां भी  सम्मिलित हैं  ;

 यदि  वो  इस  दल  को  यात्रा  का  क्या  उद्देश्य है  ;

 इस  दल  को  भारत  व  संयुक्त  राज्य  ANAT की  सरकारों  की  झ पोर  से  कया  सुविधायें

 qt दा  जा  रही हैं  अ्रथवा द दा  }

 = Si ध  )  ये  भारतीय  यवक  शौर  युवतियां  अ्रमराकी क़षि पद्धति कृषि  पद्धति  का  अघ्ययन  करके  भारतीय

 परिस्थितियों  में  इस  शव भव  का  उपयोग  करेंगे  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  जेन  आर  जी

 से  हुई  जानकारी  का  एक  '  विवरण  सभा  की  टेबिल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 परिशिष्ट  १,  array  संख्या  ४७]

 बीकानेर  रेलवे  स्टेशन

 1१८४.  भी  कर्णी सिंह  जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Gs)  बीकानेर  रेलवे  स्टेशन  के  विस्तार  संबंधी  प्रस्तावों  की  जांच  का  नया  परिणाम है  ;

 प्रौढ़

 इन प्रस्तावों को  कब  तक  कार्यन्वित  किया  जाएगा
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  तथा  (@)  बीकानेर  रेलवे  स्टेशन के  विस्तार

 संबंधो  as

 rT

 कप

 हैं  विचार  किया  गया  है

 ।  इस
 काय  नो  निर्माण क क  MIL  oa  oe  दे  लि  |  कार्यक्रम  में  शामिल

 मूल  watt  में
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 करना  अपेक्षित  श्रतिशिकत  भूमि  के  प्राप्त  खण्ड  स्तर  पर  रेलवे  उपभोक्ता  सुख-सुविधा

 समिति *  द्वारी  इ  तके  न  दन  are  निधियों  तथा  aaa  को  प्राप्यता  पर  निभा  होगा  ।

 वियत  नाम  से  चावल  की  सरोद

 *
 १८६.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तरी

 वियत  नाम  से  किस  भाव  पर  W,ve9 -  ००  टन  चावल  खरोदना
 तय

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  Wo  प्र०  :
 सात  जनक  त  में  यह  बात  नहीं  बताई  जा

 सकती  |

 पटसन

 द्र  श्री  झ्०  च्‌०  गुह  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  रेंगेगी  2

 कभार
 =

 कच्चे  पटसन  तोय  उत्पादन  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  मात्रात्मक  तथा  गुणात्मक

 आवश्यकतायें  किस  हद  तक  पुर  होती  हैं  ;

 भारतीय  पटसन  कारखानों  की  बनी  हुई  वस्तुयें  पूरि  बंगाल  के  कारखानों  की  बनी

 ग्न whl  र हुई  वस्तुद्नों  से  दाम  तथा  गुण  में  कहां  तक  मुकाबला  क

 भारत  को  कच्चे  पटसन  के  सम्बन्ध  में भ्रात्म  निर्भर  बनाने  के  लिए  दया  कोई  योजना

 > ह  ,  कौर

 यदि  तो  उसको  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र्
 :  देश  में  पटसन  तथा  मेस्टन  को  वर्तमान  खपत

 का  प्राक्कलन  लगभग  ७१  लाख  गांठें  है  जिसमें  थै  आन्तरिक  उत्पादन  लगभग  LY  लाख  गांठें  हैं  ।  इस

 को  पाकिस्तान  से  ग्रा यात  द्वारा  पुरा  किया  जाता  है  ।  देश  मेहनत  पटसन  लम्बे

 रेपो  वाली  पटसन
 को

 कमी  है
 जो  fa

 अच्छी  किस्म
 फे

 टाट  के  बनाने  में  काम
 जाती

 है
 ।

 सामान्यतया  पूर्वी  anf eta  में  बढ़िया  किस्म के  पटसन  के  श्रमिक  सम् भरण  के  कारण

 वहां  के  पटसन  निर्माण  उपयोग  को  बनो  हुई  वस्तुप्रों  को  हो  सकता  है  कुठ  बार  निदेर्श  क्रेतांत्रों  द्वारा

 वरीयता  दो  जाता  हो  ।  फिर  भो  प्राप्य  सूचना  से  मालूम  होता  है  कि  मंडियों  पर  कब्जा  करने  को

 कोशिश  में  पाकिस्तान  के  निर्यातक  भारतीय  निर्यातकों  से  ead  कम  बताते  हैं  ।

 हां  ।

 गहन  जेत  को  कार्यवाहियों  पर  जोर  दिया  जाता  है  इन  में  बेहतर  किस्म  के  बीजों

 wr  प्रचार  करना  ;  उर्वरक  का  वितरण  उसके  वैज्ञानिक  ढंग  से  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देना  ;

 कतारबद्ध  बज  बोने  और  जताई  के  शिल्पी  तर्कों  को  बढावा  देने  के  लिये  बाज  बोने  की  नालियों

 (as  ake  चक्र  वाले  फावड़ों  होम  )
 का  पटसन  मुलायम  करने  क  लिए

 तालाबों  टैक्स  )
 को  खुदाई  झ्र ौर  पुरा  तालाबों  के  मुरम्मत  ;  तथा  पौधों  रक्षा  के  लिए

 अन्य  उपाय  करना  जिनमें  उपयुक्त  क/टनाशक  पदार्थ  को  चिपकना  रानी  कार्यवाहियां  सम्मिलित

 न  एएए  णणाणणणणाणलाण

 tae  अंग्रेजी  में

 13.  Railway  Users’  Amenities  Committee
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 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  तथा  भांडागार  रोक

 TER.  थो
 | * ह ५  गृह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे कि  १९५६  के

 कृषि  उपज  तथा  निगम  अधिनियम  की  धारा  €  ai  उपधारा  (२)  में  वर्णित

 मर्दो  क  सम्बन्ध  भ  राष्ट्रय  विकास  तथा  भाण्डागार  बोड़े  द्वारा  तक  क्या  कार्य  किया

 rar है  ?

 तथा
 कृषि  मंत्री

 Wo  प्र०
 :  (१)  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सहकारी

 विकास
 की

 योजनायें  को  कार्यन्वित  करने  के  लिए  सोलह  राज्यों  तथा  सं  य  क्षेत्रों
 टैरिटरीज़

 )
 को  १८४  लाख  रुपय  ऋण  के  रूप  में  दिए  गए  है  कौर  २४  लाख  रुपये  क  राजकीय  सहायता  दी  गई

 है  ।  इस
 का  ब्योरा  aaa  विवरण  में  दिया  गया  है

 ।
 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४८]

 (2)  य  सरकार
 क  भ्रांत से  क़षि  उत्पादन  खरीदने  के  लिये  सहव री  संस्थानों  वित्तीय

 सहायता  करन  के  सम्बन्ध  में  बाड़  को  किस  राज्य  सरकार  य  भांडागार  निगम  से  निधियों  क

 व्यवस्था  के  लिए  कोई  ग्रा वेदन  प्राप्त
 नहीं  हुझा है है  |

 (३)  बड  द्वारा  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  क  वंश  पूज  में  श्रमदान  के  सम्बन्ध  में  ४०

 लाख  रुपये  की  राशि  गई  है  ।  बिहार  राज्य  को  छोड़  कर  कौर  राज्य  में  ot  तक

 राज्य  भाण्डागार  निगम  स्थापित  नहीं  किए  गए  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  as  से  सहायता  की

 मांग भी  नहीं  की  गई

 (४)  ate  ने  यह  निर्णय  किया  ह  कि  जिन  क्षेत्रों  में  सहकारी  संस्थायें  saan  के

 वितरण  का  काम  पूरी  तरह  नहीं  संभाले  हुए  हें  वहां  सहकारी  संगठन  को  प्रशासनिक  एवं

 वित्तीय  रूप  से  एक  वह  क  भोतर  age  किया  जाना  चाहिये  ताकि  वह  इस  काय  को

 सक  |  राज्य  सरकारों से  कहा  गधा  हैं  कि  वे  बो  के  निर्णय  को  सामने  रख  कर  उधर  के  वितरण

 के  सम्बन्ध में  विमान  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  वर  शरर  wr  कार्य वा  हां  करें  |

 stan  नौवहन  सेवा  में  यात्री  भाड़ा

 ः  श्री  क्या  परिवहन तथा  संचार  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  कारण  नौवहन  सेवाशर्तों  में  यात्री-भा हे  में में  कमो  करन ेके  लिए  कोंकण

 भारतीय  जन  सेब  तथा  रतगिरी  डिस्ट्रिकट  उन्नति  मंडल  के  एक-प्रतिनिधिमंडल  से  कोई  ज्ञापन

 प्राप्त  है  जिस  पर
 ५०,०००  व्यक्तियों  के  हस्ताक्षर हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )  जी  att

 श्रम्यावेदन करने  वालों  को  बताया  जा  चुका है  कि  कोंकण  नौतल  यात्रियों  के  किराये  के

 औचित्य  या  aaa  के  संबंध  में  एक  प्रौढ़  जांच  करवाना  सरकार  के  लिये  कठिन  होगा  क्योंकि  इस

 wert  पर  जिस  सं विहित  नौवहन  दर  मंत्रणा  चौडे  ने  विस्तृत  रूप  से  विचार  किया  था  उसके  प्रतिवेदन

 पर  wat  हाल  ही  में  तो  १  LENS  को  उसने  अपने  निर्णय  की  घोषणा  की  है  ।

 गाड़ियों  की  समय-सारिणी का  पुनरीक्षण

 1७४  श्री  कर्ण fag  जी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताते  की  करेंग कि

 कर  सरकार को  मालूम है  कि  जोधपुर  से  नया
 2  ज०  एम०  बी०  गाड़ी  बीकानेर  में

 €-३४  म  oto  पर  पढूँ  वती  है  कौर  बीकानेर  से  भाटिया  जाते  वाली  गाड़ी  संख्या  ¥  बी०बी०  बीकानेर  से
 —

 मूल  अंग्रेजी  मैं
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 Soo  म०  प्‌०  पर  रवाना  है  ।  परिणामस्वरूप  बीकानेर  से  आगे  जाने  वालें  यात्रियों  को  सारी

 रात  बीकानेर में  ही  बितानी  पड़ती  है  कौर  बहुत  ही  कठिनाई  का  सामना  करना  पता  है  ;  aye

 यदि  तो  क्या  इन  रेल  गाड़ियों  के  समय  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  सुझाव  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ताकि  इन  दोनों  गाड़ियों  के  एक  दूसरे  से  संयंत्र  की  व्यवस्था की  जा  सके

 शर  यह  परिवहन कब  तक  किया

 रेलवे  उपमंत्री  ait!  शाह नवादा :  गाड़ो  संख्या  २  ज०  एम०  बी ०  जो  बो का तेर

 में  मेढ़ता  रोड सें  से  22.0  पर  पहुंचती  है  उसे  गाड़ी  संख्या  ४  बी०  बी  ०,  से  जो

 बीकानेर  से  भटिंडा  के  लिए  २०  .
 ००  पर  चलती  है  मिलाता  इच्छित  नहीं  है  ।

 जी  जोधपुर  ote  भटिण्डा  के  बीच  rar  करने  वाले  यात्रियों  के  लिए  इस  aa
 4

 निम्न  सुविधाजनक  गाड़ियों  की  व्यवस्था  ठ

 Yor  डाउन  ४०३  Wm

 मेल

 20.0  ५५  0८,०७०

 २२.००  जोवपर  of  oY

 00,24  मेहता  रोड  नद  ०३,०००

 ०२,२१०  (4  प  ००  VY

 019,  20  q  बीकानेर
 छू  Qo  १०

 ret  memes  ae  et  er  द  eet  er  et  et  et

 २  १

 ae ee  et  es  id  ee  es cy  ाजजवाणाा

 d  प  89. Yo ५०
 of CY  छू

 दद् RV. O44  प  west  टि  oX%,  oo

 राजस्थान म  नलकूप भ

 TRE.  भी  कर्मी  सिह  जी  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  २०  १९४३  ने  श्रताराकित

 इन  संख्या  ३६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्रपाल  करेंगे  कि

 राजस्थान  सरकार  ने  फीरोजपुर  हेडवकंस  के  निकट  बीकानेर  नहर  की  दोनों  कौर

 नल  लगाने  का  जो  सुझाव  दिया  था  क्या  उस  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 यदि
 तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  gare

 ?

 para तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  राज्य  सरकार  इस  मामले

 पर  विचार कर  रही  कभी  तक  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  नहीं
 |

 पूर्वस्तर  रेलवे  पर  गाड़ियों  का  देर  से  चलना

 थी  श्रीनारायण दास  :
 £ है

 थी  विभूति fire  :

 क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  पूर्वोत्तर  रेले  की  मान्ती-सुगौली  ब्रांच  लाइन  पर  लगभग

 सभी
 गाड़ियां  सदा  देर  से  चलती  हैं  ;

 (=)
 यदि  तो  क्या  इसके

 कारणों  का  पता

 लगाने  का  प्रयत्न  किया  गया
 =

 मूल  अंग्रेजी  में



 CSR  लिखित  उत्तर  २०  see

 इस  स्थिति  में  सुझाव
 करने  कौन  से  उपाय  किये  गये  हैं  श्रद्वा  करने  का  विचार

 रेलवे  उपमंत्री  (att  शाहनवाज  :  इस  समान  पर  जो  गाड़ियां  चलती  हैं

 उन  में  से  मान  artista,  १९५७  में  क्रमवार  ३१,  Yo  ग्रोवर  ६०  प्रतिशत  गाड़ियां  समय

 पर  चलीं  इन  आंकड़ों  से  पता  बलता  है  कि  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  है  ।

 और
 को

 समय  पर  चलाने  के  लिये  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गई  हैं  ।

 |
 श

 )  उन  गाड़ियों  को  सवारी  गाड़ियां  बना  देना  जिन  में  पहले  सवारी  श्र  माल  के

 मिले  जुले  डिब्बे  होते  थे  ;

 (२)  पुराने  कौर  हलके  इंजनों  के  स्थित  पर  अधिक  शक्ति  वा  ते  इंजन  प्रयोग  करना  ;

 (  ं  )  जो  गाड़ियां  ठीक  प्रकार  नहीं  चलतीं  उनके  सय  निरीक्षण  पदाधिकारी  थे  जना  ताकि

 कारणों  का  पता  लगाया  जाये  कौर  उनमें  सुधार  किया  जायें  ।

 निर्मली
 प्रौर

 सुपौल  स्टेशनों  के  बीच  की  लाइन  का  पुनः  चाल  किया  जाना

 1६७.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  मानसी-पुराल  सैक्शन  के  अतीत  स्टेशन  सुपौल  प्रौढ़  ata

 दरभंगा  नीचे
 नी

 ब्रांच  लाइन  के  भ्रान्ति  स्टेशन  निजी  के  बीच  की  लाइन  को  चालू  अथवा  पुनः

 निर्मित  करने  के  vet  पर  विचार  किया  गया  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  हुआ  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  (ait  शाह नवादा
 :  a

 जब  तक  कोसी  नदी  का  मार्ग

 नियंत्रित  नहीं  कर  लिया  जाता  तब  तक  उस  क्षेत्र  में  किसी  रेलवे  लाइन  के  निर्माण के  बारे  में  विचार

 नहीं  किया  जा  सकता ।

 दन्त  चिकित्सा  कालेज

 1६८.  श्री  do  चे  फार्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २३  LENE  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  IEE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 देश  में  दन्त  चिकित्सा  कालेज

 कहां  कहां  खोले

 स्वास्थ्य  मंत्री  :
 इस बारे  में  प्रभी  कोई  निर्णय  नहीं  gar  है

 कि
 देश  में

 दन्त  चिकित्सा  कालेज  कहां  केहा  खोले  जायेंगे  क्योंकि  भारत  सरकार  ने  वर्तमान  दन्त  चिकित्सा

 कालेजों  के  विस्तार  को  प्राथमिकता  देने  का  निर्णय  किया  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  सेवा

 किः
 1६९.

 ,
 श्री  दी०

 च०
 शर्मा

 :
 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 इंस  समय  दिल्‍ली  परिवहन  सेवा  की  कितनी  बसें  चल  रही  भर

 इस  समय  कितनी  बसें
 बिगड़ी  हुई

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  :  कुल  ४१७
 में

 से
 ३४४

 1  मल  अंग्रेजी
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 r ? ys  बसें  विंदास  में  पड़ी हैं  जिन  में  बड़ी  मरमत  की  जा  रही  और  पुराने

 माडल  की  Quad  पुरे
 न

 मिलने  के  कारण  पढ़ीं
 af ऊ  ॥
 ठाट

 *
 जिला  गुरुदासपुर  )  में  सामुदायिक

 परियोजना
 Two.  श्री  दी०  च०  फार्मा :  क्या  साम  दाधीच  प्रकास  मंत्री  यह  बताने क

 ठी
 कृपा  करेंगे  कि

 (as)  १९५७  के  अंत  तक  जिला  गुरदासपुर  में  सामुदायिक  परियोजना

 पर  कुल  कितना  खर्च  श्र

 परियोजना  सम्बन्धी  कर्म  तालियों
 पर  कितना  व्यय  किया  गया  ;  ्र

 पंजाब  की  wer  Tiara  में  कंचा  रियों  पर  किये  गये  ऐसे  व्यय  के  तुलनात्मक

 अकड़  क्या  ।

 rEXO  वा oy
 अरत  तक विकास  मंत्री  कु०  जनवरी

 प्र३  लाख  रुपय  खच  हुए  |  अ्रप्नल  ace aC)  तक  के  अराक  उपलब्ध  नहीं हैं  |

 G05, 834  रुपये  १९५७  कैप्री

 प्रत्येक  उस  मास  के  तरंत  जो  आ्रांकड़ों  के  सामने  लिखा  यं  जात  में  प्राय  आं  कड़े  निम्न

 लिखित  a;

 जिला

 जगाधरी--सितम्बर  १  ५६  तक  Y  V9, CEG  रुपय

 जिला  जालंधर

 नवांशहर--जनवरी  १९  L's  तक  4,956,055  रुपय

 जिला  रोहतक

 EUR  तक  ५,७२,%७५७४  रुपय

 जिला  संगरूर

 REX  तक  .  हि. स  MOG  रुपये

 पंजाब  म॑  राष्ट्रीय  राजपथ

 1७१  श्री  दी०  ब्र ०  क्या  परिवहन  तथा  सचार  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि  /

 १९५५-५६  से  PeYW—YS  तक  पंजाब  राज्य  में  प्रमुख  राष्ट्रीय  राज पथों  के  मूल

 कायें  पर  होने  वाले  कुल  व्यय  का  व्यवहार  भ्र नू मान  कया  है  ;  आर

 इसमें  से  कितनी  रस्सी  वास्तव  में  खर्च  हो  है  PEYY—UR  PEXZ—YY

 के  वर्षों  में  कितनी  राशि  व्यतीत  हुई
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 राज
 १९५५-५६  शी  ५२.६५  लाख  रुपय

 PEYR—Yo  लाख  रुपये

 PeYG—S  (१५  मई  EUW  TH)  at

 स्वीकृत  राशियां  कई  बर्रों  में  व्यय  की  जाती  ।  व्यय  के  उपलब्ध  आंकड़ों  से  पन्ना

 चलता  हैँ  कि  लाख  रुपये
 PEAA-UE

 में
 खर्च  किये  गये  शर

 ४  .  Be
 लाख  रुपये ee

 {qa  dite  में
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 PENG  तक  |  कयों  कि
 कार्य  पूरा  होने  तक  प्राक्कलन  तैयार  होते  रहते  हैं  प्रो  वर्षानुसार  उनकी

 स्वीकृति  नहीं  दी  इसलिये  व्यतीत  होने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पश्चिम  रेलवे  में  रेलवे  कमंचारो

 Tor.  पंडित  म०  ato  भागन े:.  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  पश्चिम  रेलवे  के  विभिन्‍न  विभागों
 में  तृतिय  श्रेणी  के  कितने  ऐसे  कमंचारी हैं  जो

 एक  से  तीन  वर्ष  की  rates  प्रवर
 पदों  पर

 काम  कर  रहे हैं  कौर  नियमित  रूप  से  संगठित  चुनाव  ats

 द्वारा  परीक्षण  किये  जाने  तथा  तालिका  में  रखे  जाने  के  तीन  वर्ष  बाद  भी  कभी  तक  स्थायी  नहीं

 किये
 गये

 हें  ;

 किसी  कर्मचारी  को  स्थायी  बनाने  के  लिये  कम  से  कम  कितनी  भ्र वधि  तक

 करना  श्रावक माना  जाता  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  कर्मचारियों  को  तीन  वर्ष  से  प्रवर्ध  At  क  सन्तोषजनक  रूप से

 करने  पर  भी  स्थायी  नहीं  बनाया गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  जानकारी  एकत्र की  जा  रही  है  घौर  यथा  समयਂ

 सभा-पटल  पर  रखा  दी  जायेंगी

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  अधिकतम  ak  न्यूनतम  श्रेणियां  निश्चित  नहीं  की  गई

 (77)  i  i

 स्थाई  रिक्तियां न  होने  के  कारण  ।

 पश्चिम  रेलवे  में  स्टेनोग्राफर

 1७३.  पंडित  सूची  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पश्चिम  रेलवे  में  ३१  १€  {9
 को  ८०-२२०,  २००-३००  २६०-३५०

 के  तीनों  ग्रेडों  में  स्टैनोग्राफरों  की  कितनी  स्थायी  नौकरियां  थीं  ;

 विभिन्न  जोनल  रेलों  में  स्टैनोग्राफरों  की  पदोन्नति  के  लिये  किन  क्षेत्रों  की  व्यवस्था

 की  गई  हे  ;

 क्या  यह  सन  हैं  कि  रेलवे  बोर्ड  कौर  केन्द्रीय  सरकार  सचिवालय  के  कार्यालयों

 में  स्टैनोग्राफरों की  +  4?  क्लासिकल  लाइन  में  भी  की  जाती  हैं  ;  wi

 यदि  तो  रत  भेदभाव  के  बताव  का  क्या  कारण  है  और  क्या  इस  भेदभाव  को  दूर

 करने  के  लिये  क्या  की  गई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  (2%  शाह नवादा  :  पौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखाਂ  जाता
 है

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध
 संख्या  ४९] हगा

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 st  नि  रेलवे  बोर्ड  के  सदस्यों  सदस्यों  से  सम्बद्ध में  निजी  सचिव

 )  ,  जिन्होंने  कम  से  कम  दो  वर्ष  के  लिये  असिस्टेंट  असिस्टेंट  सर्पारटडेंट  के  रूप  में  प्रशिक्षण

 प्राप्त कर  लिया  ऐसे  स्टेनोग्राफर ों के  लिये  रक्षित  रिक्तियों  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  श्रीमोहन

 रेलवे  ate  सचिवालय  सेवा  में  श्रधीक्षक  ग्रेड  २  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जा  सकते  हैं  ।  केन्द्रीय

 सचिवालय  स्टेनोग्राफर सेवा  के  ग्रेड  १  के  कर्मचारियों  (  निजी  सचिव  को  केन्द्रीय  सचिवालय

 सेवा  के  ग्रेड  २  में  कुछ  निर्दिष्ट  स्थानों  योजना  के  उपबन्धों  केਂ  अनुसार  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 अनुमोदन से  fast  करने  के  मामले  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 कोई  भेदभाव नहीं  है  ।

 हीरा कुड  बांध  द्वारा  जलमग्न  भूमि

 ७४  थी  प्र०  के०  देव  :  क्या  सिंचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 ह्वीराकुड  बांध  में  कितनी  एकड़  भूमि  जलमग्न  हुई  है
 ?

 धौर  fart  मंत्री  स०  का०  १,  ८१,  ६०२  एकड़ |

 कटक  ea  के  निकट  रेल  का  फाटक

 1७५.  शी  प्र०  के०  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  विदित है  कि  कटक-भुवनेश्वर  सड़क पर  कटक  स्टेशन  के  निकट  रेल

 के  फाटक के  प्राय  :  बन्द  रहने  से  लोगों  को  बड़ा  कष्ट  होता  है  ;  AK

 क्या  सरकार  फाटक  पर  यातायात  गतिरोध  को  हटाने  के  लिये  पटरी  केਂ  ऊपर  पुल

 अथवा  नीचे  से  मार्ग  बनाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  दावा  at) :  )  नहीं  श्रीमान  ;  हो  सकता है  कि

 फटक के  बन्द  होने  जो  कि  उस  t) ez  यार्ड  में  है  जहां  बहुत  शरानाजाना  रहता  लोगो

 को  कछ  श्रवुविषा  हुई  हो  |

 वर्तमान रेल  में  फाटक  की  बजाये  पटरी  के  ऊपर  अथवा  नीचे  दो  एक  कटक  रेलवे

 स्टेशन  के  दक्षिण  में  कौर  दूसरा  उत्तर  का  निर्माण  करने  के  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।

 नय  छाक  तथा  तार  घर

 ७६.  श्री  भक्त  द्दीन  :  क्या  परिवहन  तथा  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 सन्‌  १९५६-५७  के  वित्तीय  वर्ष  में  उत्तर  प्रदेश  के  पांच  पर्वतीय  शप

 नैनीताल  are  टिहरी  ugar  में  से  प्रत्येक  क  में  किन-किन  स्थानों  नये

 टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  तथा  सावंजोनक  टेलीफ़ोन  घर  खोले  गये  ;

 किन-किन  शाखा-डाकघरों  को  उप-डाकघरों  में  परिवर्तित  किया  गया  ;  श्र

 सत  १६५७-५८  के  वित्तीय  वर्ष  में  इन  पांच  जिलों  के  किन-किन  स्थानों  पर  नये

 टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  तथा  सार्वजनिक  टेलीफ़ोन  घर  खोलने  का  निर्णय  किया  जा  चुका

 अथवा  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर )  :  )  से  )  .  इस  सम्बन्ध

 में  एक  विवरण  पत्र  सभा-पटल  पर  रखा  सत्ता  है  ।  १  अनुबन्ध  संख्या  ५०]
 ब  a  नललयसाचनल  य्एययएयं।”णए्ययए।।ल्‍ਂ  ललिता

 ग  मूल  अंग्रज़ी में
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 बंगलौर  में  रेल  के  नीचे  के  पुल  का  निर्माण

 too.  भी  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  के  लोगों  को  सुबेदार  चतरम  रोड  पर  या ताय  त  क  जाने  से  जो  कठिनाई

 होती  है  उसे  दूर  करने  ate  छोड़  को  कन  करते  के  लिये  मदारत  को  बड़ी  लाइन  के  तिरे  पुल  बनाने  के

 बारे  में  कोई  प्रस्थापन  है  :

 यदि  तो  प्रस्थापना  क्या

 इसके
 कार्यान्वित  होने  की  कब  तक  आशा  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  से
 नगर  सुधार  a

 प्रार्थना बंगलौर  नगर  में  सुबेदार चतरम  रोड पर  रेल  के  नाटक  के  स्थान  पर  एक  रेल  के  नीचे

 पुल  बनाने के  प्रदान  का  gay)  में  परीक्षण  किया  गया  था
 श्र

 मैसुर  सरकार  सुधार  प्रयास

 से  रास्तों  )  के  निर्माण पर  होने  वाले  व्यय  को  वहन  करने  के  लिय  कहा  गया  था  ।

 सरकार
 ने

 श्रभी  अरपना  अनुमोदन  नहीं  भेजा  है
 कि

 वह  व्यय  में  अपना  देगी  ।  कार्य  तभी

 हो  सकता  है  जब  राज्य  सरकार  लागत  में  अपना  प्रंद्यादाः  देना  स्वीकार कर  ले  ।

 बिना  टिकट  यात्रा

 1७८.  श्री  विभूति  मिश्र
 :.

 बया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  ZPEXG—VY  में  रेलवे  के  विभिन्‍न  खंडों में  कितने  व्यक्ति  बिना  टिकट  यात्रा  करते

 पकड़े गये  और  उन  से  कितनी  राशि  वसूल  गई  ;

 बिना  टिकट  यात्रा कों  ded  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी

 गई  संलग्न  है  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५१]

 (१)  स्टेशन  में  प्लान  जाने  वाले  यात्रियों  की  टिकटें  देखने  के  लिये  बड़े  स्टेशन  पर

 टिकट  कलेक्टर  नियुक्त  करना
 पौ  छोटे  स्टेशनों  के  गेटों  पर  ea  कर्मचारियों  को

 नियुक्त
 करना  ।

 (२)  निश्चित  कार्यक्रम  के  अनुसार  और  श्रक्तृत्मात  fend  देखने  के  लिये  गाड़ी  में
 चलने

 वाले  टिकट  चेकरों
 की

 व्यवस्था  करना
 ।

 (३)  द्वारा  अकस्मात  देखना  कौर  कई  बार  स्थान  निश्चित  करके

 भ्र  सड़क  के  रास्ते  वहां  पहुंच  कर  चैकिंग  करना  ।

 (¥)  साधारण  चैकिंग  स्टाफ  की  बजाय
 दूसरे  प्रदेशों  के  क्यारियों  द्वारा  चैकिंग

 करना  t

 (4)
 उपनगरीय  क्षेत्रों  में  साधारण  वस्त्र  पहने  सफरी-टिकट-परीक्षकों

 द्वारा  टिकटें  देखना
 ।

 (&)  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  बिना  टिकट  यात्रा के  मामलों  कौर  भारतीय  रेलवे

 श्री  नियम  के  ्  अन्य  अपराधों  का  परीक्षण  करने  के  लिये  विशेष  रेलवे  दंडाधिकारी  नियुक्त

 करना  ।



 लिखित  उत्तर  CX २०  १९४७

 न्  में  चावल  के  गोदाम

 Te.  श्री  Fo  गोपालन  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यंह  सच  है  कि  कानपुर  में  चावल  के  स्टाक  के  लिये  कोई  सरकारी  गोदाम  नहीं

 तो  कया  केन्द्रीय  सरकार
 कितना

 में  चावल  का  स्टाक  करने  लिये  गोदाम

 जीत  करने  का  प्रयत्न  करेगी
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  so  प्र०  प्रौढ़  .  तक  कन्नूर  में  कोई  aly

 स्टोरेज  डिपो  नहीं  था  परन्तु  उसे  स्थापित  करने  के  लिये  कार्यवाही की  जा  चुकी  श्रद्धा है  कि  डिपो

 शीघ्र  चाल  हो  जायगा  ।

 घी

 श्री  दी०  ५ हू ५  फार्मा fee  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १९५६-५७  में  देश  में  कितने  घी  का  उत्पादन gar  ?

 para  तथा  कृषि  मंत्री
 अ०  प्र०

 :  १९५६  में  हुई  दोर  गणना  के
 आधार  पर  अनुमान

 लगाया  गया  है  कि  १६४६-५७  १०६  लाख मन  घं  का  उत्पादन |

 दिल्‍ली  विकास  अधिकारी मंडल  द्वारा  मकान  गिर।ने के  नोटिस

 1५८१  श्री  दी०
 चं०  sat  क्या  स्वास्थ्य  मंत्रा  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  १  दिसम्बर

 PEXG  के  पश्चात  विकास  अधिकारी-मंडल  ने  मकान  गिराने  के  कितने  नोटिस  दिये  हैं  ?

 1  स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  :  विकास  )  घ्धिकार/-मंडल  ने  प्रथम

 geyea से  ३०  अप्रैल  Exe  तक  मकान  गिराते  के  कुल  ३१६  नोटिस  दिये  हैं  ।

 दिल्‍ली में  टेलीफोन

 1८२  श्री  दी०  चं०  फार्मा  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रों  यह  बताने  को  करें  गे

 PEXYS—UY  में  दिल्लो  में  कितने  र  टेलिफोन  लगाने  के  लिये  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए ;  शौर

 उक्त  काल  में  दिलने  में  कितने  डेन/फोन  लगाये  गये

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  )  Roo  ॥

 2,€&2

 प्रत्येक  टीके
 *

 श्रीमती इला  क्या  स्वास्थ्य  मंत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  भारत

 में  प्रत्यालकं  टीके  का  प्रत्येक  वर्ष  कितना  और  किन  स्थानों  पर  उत्पादन होता  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  निम्नलिखित  संस्थापको ंमं  प्रत्यालकं  टीकों  का  उत्पादन

 है होता  जो  प्रत्येक  वर्ष  के  उत्पादन  को  मात्रा  सामने  बताई  गई  है
 :--

 संस्था का  नाम  उत्पादन को  मात्रा

 केन्द्रीय  कसौटी  Y'9,0% ?  oc3 े  क्यूबिक  सेंटीमीटर

 पा स्वर  कन्नूर  RY,00,000  ?

 पोस्चर  सस्ता  कलकत्ता  22,  200  3)

 पॉस्चर  संस्था  दौलत  4,900,000

 सरकारो  टोका  संस्था  नमकुम  ११,०  ०,०७०

 हैडिन  बम्बई  VE,  Yoo  PP

 लोक  स्वास्थ्य
 प्रयोगशाला  | त्रिवेन्द्रम  केरल  19,00  006  0.0

 faa  aint  मे
 MAnti-rabies  Vaccine.



 लिखित  उत्तर  २०  १९५७

 रेलवे  के  पहियों  के  सेटों  की  खरीद

 ८४.  थ्री  रघुनाथ  सिह  :  कया  रेलवे  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  यह  सच  है  कि

 रेलवे  विभाग  ने  जापान  को  लगभग  ४  करोड़  रुपयों  के  रेलवे  के  पट्टियों  के  ३१,५००  सेटों  के  लिये

 प्रालेख  दिया है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  जी  ३१,४२०  सेट  का  arse  दिया  गया  है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  डिवीजनल  कार्यालय  का  स्थानान्तरण

 Toy.  श्री  बाजपेयी  :  व्या  रेलवे  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गोंदा  के  व्यापारियों  से  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  डिवीजनल

 कालिया  को  गोंडा  से  लखनऊ  ले  जाने  के  खिलाफ  को  ई  ज्ञापन  मिला  है  ;  और

 यदि  हां  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  :  जी  a

 ज्ञापन  में
 जो

 मांग
 के

 गई  हूं  उसे  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 बीकानेर  जयपुर  के  बीच  सवारी  गाड़ी का  चलाया  जाना

 ६६.  श्री  प०  ला०  बारुपाल  :  क्या  रेलवे  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  क्या  सरकार

 का  चुप-फतेहपुर  के  रास्ते  बीकानेर  आर  जयपुर  के  बीच  एक  सवारी  चलाने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  दो खा वाट  के  रास्ते  जयपुर  कौर  बीकानेर

 के  वाच  साध  चलाने का  न  कोई  विचार  हैं  ौर  न  इसके  लिए  कोई  औचित्य  हैं  ।

 काली  fara  का  भाव  निश्चित  किया  जाना

 toy.  भी  वासुदेवन  नायर :  क्या  सादा  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने
 को  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसो  प्रयोजन  बनाई  है  जिस  से  केरल  में  काली  नीचे  के  उत्पादकों

 को  अपन  उत्पाद  का  उचित  मूल्य  मिल  सके  ;  कौर

 गत  पांच  वर्ष  में  मारे-ग्रिनेल  कौर  सई  के  महीनों  में  निर्यात  को  जाने  वाली  काली

 मिर्चे  फा  श्रोसतन  भाव  FAT  रहा  है  ।

 1  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :  सरकार  निर्यात  बढ़ाने  के  उपायों

 द्वारा  आन्तरिक  मूल्यों  को  स्थिरता  प्रदान  करने  का  प्रयत्न  करती  रही है  ।  नियत  शुल्क  हटाना

 थ्रोट  वायदा  बाज़ार  पुन  :  चारों  करना  |

 निर्यात  को  गई  मात्रा  और  उसके  मूल्य  के  आधार  पर  औसतन  निर्यात  मूल्य

 रहा है

 प्रति  हैंड्रडवेट )

 मान

 १९५२  थक  GR  पप १  VS  प्रुघप , रं

 PEYR  दर  देर  go,  v9  RSX.  ्र

 PeUv  ४२८  ८०  ३८१.१८  ROR, क

 १६५५  Vo  द्  २०२.  ४४  २१५.  १२

 १९५६  PAC)  ६०  gvy ६२
 १४२  दद्

 A  NN  EE  GS  बय

 दल  अंग्रेज़ों में



 २०  १९५७  लिखित  उत्तर  ४४

 आसाम  में  डकोटा  को  दुर्घटना

 tes.  थ्री  रघुनाथ  सिंह  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  संच  है
 कि  ५  १९५७  को

 इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेंशन का  डकोटा

 करार  के  एक  धान  के  खेत  में  गिर  कर  नष्ट  हो  गया  ;  कौर

 यदि  तो  दुर्घटना  के  क्या  कारण  थे  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  जी  हां  +

 इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन का
 माल  ले  जाने  वाला  डकोटा  विमान  वी  Zl—-To  Yo  जो

 ५  rex  को  इंडियन  स्टैंडर्ड  टाइम के  अनुसार  १२ .  ५०  कुम्भीग्राम  से  कलकत्ता

 रवाना
 कुम्भीग्राम

 से  ४२  मील  दूर  कचार  जिले  में  राठीबड़ी  थाना  के  निकट  गिर  गया  |

 जब  तक  दुर्घेटनाश्रों  के  मुख्य  निरीक्षक  का  प्रतिवेदन  नहीं  मिलता  तब  तक

 के  कारण  अथवा  कारणों  के  बारे  में  रूप  से  कोई  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।.

 कलकत्ता-मंगलौर  तटीय  नहर

 |  भी  रघुनाथ सिंह  :

 tee.  थी  कुल  To  देखा

 sit  विश्वनाथ राय

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार

 कलकत्ता को  मंगलौर  से  मिलाने  वाली  १५००  मील  लम्बी  एक  तटीय  नहर  बनाने  की  योजना

 का  परीक्षण  कर  रही  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )  वर्तमान  नहरों  को

 मिलाकर  कौर  नई  नहरों  की  व्यवस्था  करके  कलकत्ता  शर  मंगलौर  में  स्थायी  सम्पक  स्थापित  करने

 की  योजना  का  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  की  गई  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  समिति  परीक्षण  कर

 रही  है
 ।

 रेलवे
 में

 भर्ती

 go,  श्री  रुप  नारायण :  क्या  tra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रेलवे  विभाग  के  अधिकारियों को  इस  प्रकार  का
 आदेश  दिया  गया  है  कि

 ने  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों की
 भर्ती

 के  लिये  रोजगार  दफ्तर  से  नाम  मांगे ं;

 यदि  तो  उत्तर  रेलवे  के  शभ्रघिकारी  इस  आदेश  का  पालन  क्यों  नहीं

 च

 १९५२ से  PERK  तक  उत्तर  तथा  पूर्वस्तर  रेलवे  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारी

 भर्ती  किये  श्र  उनमें  अनुसूचित जाति  के  कितने  लोग  थे
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज खां  )
 शौर  वर्तमान  नियमों  के  अनुसार

 रेल  प्रशासन  चौथे  दर्जे की  खाली  जगहों  का  ब्योरा  सम्बन्धित  रोज़गार  दफ्तर  को  भेजते हैं

 रोजगार  दफ्तर  से  जो  उम्मीदवार भेजे  जाते  हूं  उनके  साथ-साथ  बाहर  से  भ्रमणी  देने  वाले

 वारों पर  भी  विचार  किया  जाता है  ।

 बयान  साथ  नत्थी है
 ।  परिशिष्ट  १,  प्रबन्ध  संख्या  ५२]

 नाक काक  er  ee

 waist  में



 CY
 २०  १९४५७

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 अखिल  भारतीय  सेवा  श्रघधिनियम  QRYe  के  ala  श्रधिसुचनायें

 गृह  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  मैं  अखिल  भारतीय  सेवा

 VEX  की  धारा  ३  की  उप-धारा

 a

 )  के  fa  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्रों  में  से  प्रत्येक  की

 प्रति  सभा  पटल
 पर

 रखता  तू

 १)  भारतीय  पुलिस  नेवा  )  ae Os  की  अनुसूची  लग में  कुछ  संशोधन

 करने  वाली २४  REUSE  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  को

 RYZy  |

 (2)  अखिल  भारतीय  सेवा  Peuy  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली
 २६  १९५७  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  तरो ०  २७४५  |

 (3)  aes  भारतीय  सेवा  नियम  १९५५  में  संशोधन  करने  वाली

 र  फरवरी  १९५७  की  भ्र धि सुचना  संख्या  एस०  कार  तरो ०  ३४८  |

 (¥)  पुलिस  सेवा  (  )  १९५४  की  अनुसूची  रख  में  कुछ  संशोधन

 करन  वाली २३  १९५७  की  अधिसूचना संख्या  ५३९  |

 (x)
 अखिल  भारतीय  सेवा  ROL THE में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली

 २३  १९५७  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  करार  करो  syy  |

 (६)  अखिल  भारतीय  सेवा  (  )  १९५४  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  २३

 मारे  १९५७  को  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  को  Gye  |

 (७)  भारतीय  पुलिस  सेवा  ce Os  की  भ्रनुसूची  IT  में  कुछ  संशोधन

 करन  वाली  १३  १९५७  की  अधिसूचना संख्या  एस०  कार  को  PAR  ।

 (5)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ReUv AT में  कुछ  संशोधन  करने  वाली

 ४  १९५७  की  भ्र धि सुचना  संख्या  एस०  अर ७  को  RRVo  |

 (  भारतीय
 पुलिस  सेवा  )  2EUV A में  कुछ  संशोधन करने  वाली

 ४
 मई

 LEXY  की  अधिसूचना  संख्या  १३७१  |

 (१०)  अखिल  भारतीय  सेवा  )  नियम  १९५४  में  कुछ  संशोधन  करन  वाली

 ४
 १९४५७  की  अधिसूचना संख्या  एस०  कार  को  १३७२

 में  रखी
 देखिये  संख्या  एस०-४६/५७]

 केन्द्रीय  उत्पादन शल्क  १९४४ में  संशोधन

 में  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क ५  तथा  नमक वित्त  मंत्री  ति०  त०  )

 अधिनियम  ewe  की  धारा  ३८  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  LEVY A में  ant  कुछ  alle

 संशोधन  करने
 वाली  निम्नलिखित  शभ्रधिसूचनाओं  में  से  प्रत्येक  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता  हू

 (१)  ६  १९५७ की  श्रधघिसूचना  संख्या  एस०  कार  तरो ०  ovo—® | |

 (२)  ६  REND  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  करो  १०४०-ख  |

 पुस्तकालय  में  रखी  देखिये
 संख्या  एस०-४७/५७]

 ——  ee  ee

 faa  ध्रंप्रेजी  में



 २०  १९५७  fad  मंत्र  दारा  वक्तव्य  2.0 4.0

 राष्ट्रपति  स  रा  ददा

 |झ्रध्यक्ष  महोदय  मुझे  राष्ट्रपति  से  निम्नलिखित  संदेश  मिला है

 १३  geyo Hl TAA को  समवेत  दोनों  संभागों  को  मन  जो  प्र भि भाषण  दिया  था  उसके

 लिये  लोक-सभा  के  सदस्यों  द्वारा  पारित  धन्यवाद  का  प्रस्ताव  मझ  मिल  गया

 है  गौर उस  पर  मझ  परम  संतोष है  ।

 a  a

 वित्त  मंत्रो  द्वारा  वक्तव्य

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी  )  मन  १५  geuy  को  जो  वित्त

 संख्या
 (२)

 REYXY  पुरःस्थापित  किया  था  उस  में  अ्रखबारी  कागज  पर  शुल्क

 सौर  fast  के  पर  सीमा  शुल्क  कौर  उत्पादन  शुल्क  का  सुझाव दिया  गया  AT  कारों  के

 अस्थायी  संग्रह  १९३१  के  उपबन्धों  के  अधीन  की  गई  घोषणा  अनसार  य  शल्क

 तुरन्त  लागू  हो  गये  थ  |

 faa  धि वे यक  में  दिये  गये  अखबारी  कागज़  पर  सीमा  दीपक  के  सम्बन्ध  जिस  से  शल्क

 में  वृद्धि हो
 गई  गलती  हुई  है  ।  अन्त

 में
 सीमा  शुल्कों  को

 एकत्र  करने
 पर  ौर  उन्हें  वित्त

 विधेयक में  रखने  पर  इस  कारण  गलती  हो  गई  थी  कि  मैं  ने  कहा  था  कि

 अखबारी  कागज़  पर  सीमा  दीपक  नहीं  बढ़ना  चाहिये  एसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसे  बिल्कुल

 भला  दिया  गया  था  मैंने  १८  १९४७ को  समद्र  सीमा  शतक  झ्र धि नियम की  धारा  23

 के  ग्रीन  भ्र धि सूचना जारी  कर  के  उस  गलती  को  ठीक  कर  दिया  है  |

 मिट्टी  के  तेल  पर  उत्पादन  शुल्क  के  मामले  में  सभा  को  विदित  है  कि  शुल्क  १८  .  9५  नये  पैसे

 sia  इम्पीरियल  गैलन से  बढ़ा  कर  २०  नये  पैसे  प्रति  इम्पीरियल गलन  कर  दिया  गया  था  ।  इस

 थोड़ी  सी  वृद्धि  से  मिट्टी  के  तेल  के  फुटकर  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं  होनी  थी  क्योंकि  इस

 अतिरिक्त  शुल्क
 से  मिट्टी  के  तेल

 की
 एक  बोतल  पर  लगभग  */  नये  पैसे  की  वृद्धि  होगी  ।

 तो

 भी  मूल्य  बढ़  ह ति पय ह  |  वास्तव  में  पूर्णांक  बनाने  के  लिये  जो  थोड़ी  सी  विधि की  गई  थी  उसे  फुटकर

 मलय  में  वृद्धि  के  लिये  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  मुझे  भय  है  कि  फुटकर  मूल्यों  में
 इस  वृद्धि से

 एक  विस्तृत  क्षेत्र  पर  बुरा  प्रभाव  मैं  ने  मिट्टी  के  तेल  का  पुनः  वही  शुल्क
 रख

 दिया

 महंती  )  क्या मैँ  पुछ  सकता  हुं  कि  वित्त  मंत्री  से  जो  यह  छोटी सी  गलती

 हुई  उस  के  श्रायव्ययक  प्रस्थापनायें  प्रस्तुत  करने
 प्रौढ़

 इस  शुल्क
 को

 वापस  लेन
 की

 तिथि  के  बीच  देश  को  कितना  पेसा  देना  पडा
 ?

 श्री  ति०
 त०  कृष्णमाचारी :  जहां  तक  भ्रखबारी कागज  पर  सोमा  शुल्क

 का  सबन्ध

 है  में  समझता  हं--निश्चित रूप  से  तो  नहीं  कह  सकता  इस  नये  शुल्क  के  अधीन
 माल

 का  क्रय  नहीं  gare  बयोंकिं  मैं  समझता  हूं  कि  सभी  यह  समझते  थे  कि  यह  गलता  हुई

 है  ate  यदि  कहीं  शुल्क  वसूल  किया  गया  है  तो  उसे  लौटा  दिया  जायेगा  ।  इस  गलती  के  कारण

 किसी को  कुछ  नहीं  देना  पड़ेगा  ।  जहां  तक  मिट्टी  के  तेल  पर  शुल्क  में  वृद्धि  का  सम्बन्ध
 जैसा  मैं

 ने  बताया  इस  से  मूल्य  नहीं  बढ़ना  चाहिये  था  क्योंकि  इससे  एक  बोतल  पर॑  थ  नये  पैसे  की  वृद्धि

 ar  परन्तु  यदि  किसी  ने  इस  से  लाभ  उठाया  है  तो  मैं  उसके  लिये  केवलਂ  खेद  प्रकट

 कर
 सकता  मैं  जानता  कि  पहले  मामले  में  गलती  हुई  है

 ।  भ्र ौर इस  लिये  मैंने  आपको

 उत्तरदायी
 मानता  दूसरे  मामले  में  यदि  मुझे  परिवर्तन  करना  था

 तो

 करन
 से  पूषण

 मुझे  सभा  में  घोषणा  करनी  चाहिये  थीਂ  परन्तु  इस  लिये  कि  जन  साधारण  को  हानि
 —

 मूल  अंग्रेजी  में



 BAR
 २०  १९५४

 ति०  त०

 न  हो
 हमें  पुत्र-स्थिति की  घोषणा  करने  के  लिये  अधिसूचना जारी  करनी  पड़ी  ।  हो  सकता है  कि

 फुटकर  दुकानदार
 र

 बहुत  अधिक  पैसे  ले  रहे  हों  जैसा  कि  वे  अन्य  वस्तुझ्नों  में  भी  करते  हैं  तो  मैं  उस

 के  लिये  केवल  खेद  प्रकट  कर  सकता  हूं  ।  इसमे  मुझे  किसी  व्यक्ति  विशेष  का  अपराध  दिखाई

 नहीं  देता  ।

 fat  त्याग  )  में  एक  भ्रौचित्य  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  वित्त  विधेयक

 सभा  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  हो  तो  क्या  सरकार  या  प्रभारी  मंत्री  उस  में  इस  प्रकार  परिवर्तन

 कर  सकते हूं  ?  क्या  बाज़ार के  किसीਂ  विभाग
 की  कौर  से  दबाव  पड़ने  पर  इस  प्रकार  परिवर्तन

 किया  जा  सकता  है  ?

 महोदय  :  इस  में  दो
 बातें  पहले तो  यह  कि  जिस  समय  माननीय मंत्री

 वक्तव्य दे  र  हे  थे  उस  समय  कोई  औचित्य  प्रदान  नहीं  उठाया गया  दूसरा  प्रदान  यह  है  कि  क्या

 विधेयक  पुरःस्थापित होने  के  च्  प्रस्तावक  श्रपनी  इच्छा  से  कोई  परिवर्तन  कर  सकता  तो

 इसके  लिय  में  यह  कहूंगा  कि  यह  औचित्य  प्रशन  का  विषय  नहीं  हो  सकता

 उठाये  जाने  के  बाद  सभा  की  कार्यवाही  च  नहीं  बढ़  सकती |  वक्तव्य  देने  पर  कोई

 आपत्ति नहीं  थी  ।  उस  वक्तव्य  में  दी  गई  बातें  या  उसमें  किये  गये  स्पष्टीकरण को  औचित्य  प्रशन

 के  रूप  में  नहीं  उठाया जा  सकता  इसे  किस  रूप  में  उठाया  यह  में  नहीं  कह  सकता  ।

 मैं  यह  ज़रूर  कह  सकता हूं  कि  भूत  पुर्व  वित्त  मंत्री  भी  कभी  जनसाधारण  के  दबाव  के  कारण

 परिवर्तन  किया  करते थे  कौर  इसकी  सराहना  की  जाती है  ।  यहां  औचित्य प्रश्न  उत्पन्न

 | नहीं  होता

 OD

 प्राक्कलन  समिति

 अड़सठवाँ  प्रतिवेदन

 :
 प्राक्कलन  समिति  ६  सभापति  ने  २६  289 HT को

 रक्षा  मंत्रालय  अस्वच्छ  कारखाने  संयंत्र  कौर  मशीनरी  तथा  सम्बन्धी  अपना

 अड़सठवाँ  जिसे  उसने  उसी  दिन  अनुमोदित किया  अध्यक्ष  महोदय  को  पेदा

 किया था  प्रतिरक्षा  मंत्रालय द्वारा  उसको  सत्यापित  किये  जान  के  पश्चात  अध्यक्ष  महोदय

 ने  नियम  २८०  के  अधीन  उसके  मुद्रण  प्रदान  और
 परिचालन  का  आदेश  दिया  था  ।  मैं

 उस

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 लोक  लेखा  समिति

 पच्चीसवां  प्रतिवेदन

 :  लोक  लेखा  समिति ने  २२  १९४५७  सभापति को  जापानी  कपड़े  के

 आयात  तथा  विक्रय  के  बारे  में  पच्चीसवां  प्रतिवेदन  तैयार  करने  का  प्राधिकार  दिया  था  ।  उन्होंने

 १९४७  को  उसे  9.0  किया  कौर  उस  पर  हस्ताक्षर  किये
 |

 उसे  नवीन
 ve

 प्रतिवेदन को  reget  महोदय  को  पेशा  किया  गया  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  प्रक्रिया  नियमों
 के  नियम

 २८०  के अधो  उस  के  मुद्रण  प्रकाशन  कौर  परिचालन का  दिया  था
 ।

 मैं  उस
 प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 श्री  मोहम्मद  इमाम
 )

 द  डन  वो
 प्रतिवेदन

 छों  पर  चर्चा  कब  की  जायेगी
 ।

 ह

 अंग्रेजी  में



 २०  a OC)  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  ४५७

 अध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय सदस्य  भ्र भी  नय  है  ।  उन्हें  नियमਂ  पढ़ने  चाहिये  प्राक्कलन

 समिति  के  प्रतिवेदनों  पर  श्रौपचा  रिक  रूप  से  विचार  नहीं  feat  जाता  ।  उनपर  चर्चा  की  जा  सकती

 है  परन्तु इस  सभा  की  प्रथा  के  अनुसार  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  यहां  चर्चा  नहीं  होती ।

 प्राक्कलन  समिति  सभा  के  २५  सदस्यों  की  समिति  है  जो  विषय  विद्वेष  की  जांच  करती

 सरकार की  कौर  से  भराये  गवाहों  का  परीक्षण करती  है  और  फिर  अपनी  सिफारिश  करती  है ं।

 प्रतिवेदनों  को  प्रस्तुत  किये  जाने  से  पहले  उन्हें  सम्बन्धित  मंत्रालय  को  तथ्य  सम्बन्धी  जांच  के  लिये

 भेजा  जाता  है  ।  फिर  सरकार  को  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना  पड़ता है  ।  सरकार  को

 यदि  किसी  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  मं  कठिनाई  हो  तो  वह  उसकी  सुचना  समिति  को

 देती है

 तो  इस  प्रकार  समिति  के  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  नहीं की  जाती  ।.  इन  सिफारिशों के  विषय  में

 सदस्यों  को  कुछ  कहना  हो  तो  राय-व्यस्क  पर  या  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  होते  समय  ऐसा  कर

 wat  हैं  |

 सला  का

 अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 बम्बई के  नवागर  कर्मचारियों  की  सांकेतिक  हड़ताल

 पुलिस स०  बनजों  )  :  में  नियम  १९७  के  नवीन  प्रतिरक्षा  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  दिलाता  हूं  कौर  उन  से  उस  पर  वक्तव्य  देने  के  लिए  प्रार्थना

 करता  हूं

 के  नावांगण  की  १७  १  ५७  को  की  गई  सांकेतिक  हड़ताल  |

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  बम्बई  के
 नावांगण  कर्मचारी  संघ  ने  ६  मई

 REX  नावांगण के  कैप्टन  अधीक्षक को  सूचना  दी  कि  नावां गण  के  कमेंचारी  way  मांगों  के

 समन क  हेतु  १७  मई  १९५७  के  सांकेतिक  हड़ताल  करेंगे
 |  हड़ताल  की सूचना में  मांगें  बताईं

 गई  थीं

 (१)  सरकारी  कर्मचारियों  के  वर्तमान  वेतन  क्रमों  में  सुधार  के  लिए  नये  वेतन  आयोग  कीਂ

 नियुक्ति  श्र  नये  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  की  कार्यान्वित  तक  अन्तरिम

 सहायता  के  रूप  में
 वेतनों  में  २५  प्रतिशत  वृद्धि

 )  निर्वाह-व्यय  दिनांक  में  विधि  के  अनुसार महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि

 )  छू टूटी
 क

 सम्बन्ध  में  प्रौद्योगिक  प्रौढ़  गर  औद्योगिक  करें  चोरियों  के  विभेद  की  समाप्ति

 श्र  सारे  सरकारी  कर्मचारियों  के
 लिए  छुट

 Sol Naat {  के  एक  रूप  नियम  जानो

 (४)  सवारी  भत्ता  ate  निवास  स्थान  देना  ।

 (५)  २१७  कन्ट्रैक्ट  प्लेट्स  टाइप  वडाला में  नैमित्तिक  श्रम  पद्धति  की  समाप्ति श्र

 महीनें  लगातार  सेवा  वालें  सभी  कर्मचारियों  को  अस्थायी  कर्मचारी

 att

 ()

 ers

 विवाद  को  भारतीय  विमान बल  स्थापनाओं  पर  लाग

 करना

 अंग्रेजी  में

 43



 SYS  २०  १९५७ जीवन  बीमा  निगम  विधेयक

 किरदार

 १७  १९५७  को  नावागंग के  बहुत  से  कर्मचारियों  ने  सांकेतिक  हड़ताल  की  |

 नावागण  के  कर्मचारियों  का  एक  कौर  संघ  हैं  जिसका  नाम  भारतीय  नावांगण  संघ  है  ।  उस  संघ ने

 भ्र पने  सदस्यों  को  निदेश  दिया  था  कि  oe  काम  नहीं  छोड़ना  चाहिये  ।  हड़ताल  के  समय  नावांगण

 श्र  aa  विभागों  को  सब  ara  सेवाओं  के  संचालन  के  लिए  प्रबंध  किये  गये  थे  ।  हड़ताल  बंद

 हुई घ्रौर  १८  १९५७ को  कर्मचारी  काम  पर  गये
 ।  किसी

 बुरी  घटना  की  सुचना

 कार्मिक संघ  की  अधिकतर मांग  सामान्य  प्रकार की  उन  बातों  का  प्रभाव  न  केदल  नावांगण

 के  कर्मचारियों  पर  पड़ेगा  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों  के  कर्मचारियों  पर  भी  पड़ेगा ।

 नैमित्तिक  श्रम  पद्धति  को  समाप्त  करने  भारतीय  विमान  बल  स्थापनाओं  पर  औद्योगिक  विवाद

 अ्रघिनियम लागू  करने  की  दो  मांगों  का  सम्बन्ध  नावांगण  के  कर्मचारियों  से  नहीं  इन मांगों  की

 जाँच को  परन्तु  ये  जिस  प्रकार  की  है  कौर  उनका  सारे  भारत  पर  जो  प्रभाव  पड़ेगा  ,  इसको

 ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसी  जांच  में  समय  लगेगा  ।
 कार्मिक  संघ  के  पास  भ्र भ्या वेदन  देने  प्रौढ़  शिकायत

 दूर  करवाने  के  लिए  समुचित व्यवस्था है  ।  सांकेतिक  हड़ताल  ऐसी  प्रक्रिया का  रंग  नहीं  है  कौर  उन

 शिकायतों  की  भ्रांत  ध्यान  दिलाने  के  जिनका  नित्यिक  प्रक्रिया  में  प्र  म्यावेदन  दिया जा  सकता  था

 ar  जिनके  बारे  में  उन्होंने  ६  मई  को  ही  पत्र  लिखा  सांकेतिक  हड़ताल  की  कोई  ग्रा वश्य कता नहीं

 मांग  (५)  are  (६)  का  प्रदान  afer  भारतीय प्रतिरक्षा  कर्मचारी संघ  ने  उच्च  स्तर  पर

 वार्ता  तंत्र  में  उठाया  था  कौर  उन  की  अलग  जांच  की  गई  है  ।  जहां तक  निवास  स्थान  का  सम्बन्ध है

 यह  पहले  निश्चय  किया  जा  चू  का  है  कि  बम्बई  शादी  कुछ  स्थानों  पर  कुछ  प्रतिशत  सैनिक  कर्मचारियों

 को  निवासस्थान  दिया  जाएगा  ।

 tat  स०  स०  बनर्जी  :  में  माननीय  मंत्रों  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 यदि

 इस  मामले .  में  यह  वक्तव्य  १५  तारीख  को  दिया  जाता  तो  शायद  हड़ताल  न  होती  |
 लि

 जीवन  बीमा  निगम  )  विधेयक  *

 श्री  अमजद  झलो  )
 :

 इससे  पहले  की  भ्र गली  कार्यवाही शुरू  की  में  एक

 शिकार
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं

 ।

 महोदय  :  माप  य  सदस्य  को  TGNT  नहीं  होना  चाहिये ।  सदस्यों  को  इस

 सम्बन्ध में  सचिव  को  पहले  सूचना  देनी  पड़ती  हैं  झ्र  फिर  भ्रध्यक्ष  इस  पर  विचार  कर  के  श्रपना  निर्णय

 देता है  ।  यदि  भ्रच्यक्ष  उस  भ्र स्वी  कार  नहीं  करता  तो  सभा  में  उस  विषय  विद्रोह  पर  चर्चा  की  जा  सकती

 इसलिये  माननीय  सदस्य  पहले  मुझ  से  मिल  कर
 बातचीत

 कर  लें  ।

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि
 जीवन

 बीमा  निगम

 श्रधघिनियम  १९५६  में  संशोधन करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति
 दी  जाए

 महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 जीवन  बोला  निगम  अघिनियम  १९५६  में  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 को  भ्रतुमति  दी  जाए  11.0

 शी  भरुचा  (qa  खानदेश ) : मैं प्रक्रिया मैं  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  के  नियम
 ७२

 के  अधीन  एक

 भ्रौचित्य  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  कि  कया  विधेयक  की  प्रतियां  माननीय  सदस्यों  को  दिये  बिना
 वित्त

 मंत्री  इसे  पुरःस्थापित  कर  सकते हैं  ?

 महोदय  नियम  यह  है  कि  विषयक  की
 प्रतियां

 काउंटर  पर  रखी  जाती हैं
 ।

 सदस्य  उन्हें

 ले  सकते हैं  ताकि  पुरःस्थापन  से  पूर्व  उन्हे  उसका  ज्ञान  हो  ।
 मैं  यह  प्रबंध  करूंगा

 कि  सभी  विधेयकों

 की  प्रतियां  दो  तीन  दिन  पहले  ही  वहां मिल  सकें  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित



 २०  १९५७  जीवन  बीमा  निगम  )  अध्यादेश  के  बारे  में  विवरण  ४५९

 wa  मैं  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखता

 जीवन  बीमा  निगम  अधिनियम  १९५६  में  संशोधन करने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित

 करने  की  ate  दी  जाए  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 ति०  to  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक  को पुरःस्थापित करता  हुं
 ।

 भारत  का  रक्षित  बैंक  rarest )
 विधेयक+*

 चित्त  मंत्री  (sit  fro  त०  में
 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  रक्षित  बैंक

 अधिनियम  PERRY  मेट्रो  अराग  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाए  |

 यह  हैं  :

 भारत  के  रक्षित  बेक  ग्र धि नियम  १९३४  में  कौर  प्रो  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति दी  जाए  पी

 ति०  त०  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  *  करता हुं

 भारत  का  राज्य  बेंक  ( aarrers ) )
 विधेयक**

 मंत्री  (sit  ति०  त०  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  भारत  के  राज्य  बैंक

 PeKy  में  ्र  arr  संशोधन करने  वाले  विधेयक  को
 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी

 जाये  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह

 भारत के  राज्य  बैंक  reyy  में  प्राग  शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ह

 fro  त०  कृष्णमाचारी  :
 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 जीवन  बीमा  निगम
 )

 अध्यादेश  के  बारे  में
 विव  रण

 वित्त  मंत्री
 ति०  तथ

 में  लोक  सभा  की  प्रक्रिया  तथा  कायें  संचालन

 नियमावली  के  नियम  92( 2)  के  उपबंध  जीवन  बीमा  निगम  श्रघ्यादेश

 VEXY  द्वारा  विधान  तुरंत  बनाने  के  कारणों  के  एक  व्याख्यात्मक  र  विवरण  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हुं  ।

 faa

 जीवन  बीमा  निगम  afer  fray,  REYES  की  धारो  ११  (2)  में  उपबंध  किया  गया  था
 कि

 बीमा

 समवायों के  उन  कर्मचारियों  पर  जो  भ्र घि नियम  पारित  होने  पर  निगम  के  कर्मचारी  बन  गये  जो

 सेवा  सम्बन्धी  निबंधन
 कौर  शर्तें  लागू  होती  हैं  वे  अधिनियम  के  पारित  होने के  पश्चात्  तब  तक

 लागू  होगी  जब  तक  निगम  उनमें  परिवर्तन  नहीं  करता  ।  धारा  ११२)  में  यह  कौर  उपबंध  था  कि

 केन्द्रीय  सरकार ऐसे  तमंचा  रियों  के  वेतन  क्रम  में  वैज्ञानिकन के  प्रयोजन  से  पारिश्रमिक  के  सम्बन्ध

 में  उनकी  सेवा  शर्तों  में  परिवहन  कर  सकती है  ।  निगम  ने  शर्तों  शर  निबंधनों  की  जांच  की  थी

 प्रचलित  वेतन  क्रम
 a

 सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  की  wet  विविधता
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  उनके

 वैज्ञानिकन  के  लिए  कार्यवाही की  थी  ।  निगम  द्वारा  किये  गय  परिवारों  को  केन्द्रीय
 सरकार

 मूल  ait  में

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  द्वारा  पुरःस्थापित
 *

 *भारत  सरकार  के  श्रसावारण  भाग  अनुभाग  २,  दिनांक  २०-५-५७  में  प्रकाशित



 Sho  कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  विधेयक  २०  १९४७

 ति०  To

 नें  नतम  ad  किया  था  कौर  इस  सम्बन्ध  में  उसने  धारा  २  (२)  के  अधीन  एक  OTST  जारी  किया  था  ।

 परन्तु  बम्बई  उच्च  न्यायालय के  एक  हाल  हो  के  निर्णय  में  यह  कहा  गया  है  कि  धारा  ११  (२)  से

 सरकार
 को

 कंवल  पारिश्रमिक में  हो  परिवहन  करने  का प्राधिकार  दिया  गया ह  न  कि  सेवा  की

 अरन्य  शर्तों  में
 परिवर्तन

 करने  का  ;  परन्तु  सेवा  को  सभी  शर्तों  में  वैज्ञानिक की  आवश्यकता है  ।  क्योंकि

 सरकार  द्वारा  जारी  किये गये  ग्राहक  में  ग्रोवर  सेवा  को  अरन्य  दाँतों  दोनों  को  लिया

 गया था  ।  उच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  कि  वह  area  शक्तिपरस्तात  हैं  ्र  उसने  यह  फैसला

 कि  नि तम द्वारा  जारी  किये  गये  वेतन  क्रम  में  सम्मिलित  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  ऑर  निबंधनों में  किये  गये

 परिवर्तनों  जिनका  केन्द्रीय  सरकार ने  अन  मोहित  किया  लाग न  किया  इन  परिवर्तनों

 को न  लाग  करने  के  लिए  एक  area  भी  जारी  किया  गया  ware  भ्र धि नियम में  इस  प्रकार

 संशोधन  करने  की  ग्रा वश्य कता  थी  कि  जिस  से  सरकार  को  आवश्यक  दावत मिल  जाए  पहले

 गई  कार्यवाही को  मान्यता  मिल  जाये  ।  यदि  इसे  तुरन्त  न  किया  जाता  तो  निगम  के  काम  में

 बहुत  गड़बड़  हो  जाती  ate  उस  की  प्रगति  को  हानि  पहुंचती  ।  उस  समय  संसद  का  सत्र  नहीं  हो  रहा

 इस  प्रयोजन  के  लिये  जीवन  बीमा  Peyt  में  संशोधन के  हेतु  अध्यादेश

 प्रस्थापित करना  श्रावक  था  ।

 कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा
 विधेयक

 freee  महोदय  :  हम  कोयले  वाले  क्षत्र  तथा  विधेयक  2EKY  पर

 विचार  करेंग  |

 खण्ड  २  कौर  ३  पर  कोई  संशोधन  नहीं  |

 fat  मुहम्मद  ताहिर  :  में  ने  खंड़  २  में  संशोधन  की  सुचना  दी  है  ।

 महोदय  :  प्रया  यह  है  कि  यह  सूचना  काफी  पहले  देनी  चाहिये  अन्यथा जब  तक

 प्रस्तावक  या  मंत्री  सूचना  की  छूट  न  दे  दें  या  संशोधन  को  स्वीकार
 न

 कर  ले  उसे  प्रस्तुत

 नहीं  किया  जा  सकता  |  सरकार  का  इस  संशोधन  के  बारे  में  क्या  विचार  है
 ?

 खान  तेल  मंत्री  Ho  दे०  :  मुझे  संशोधन  के  विषय  कुछ  पता  नहीं  ।

 fet  मुहम्मद  ताहिर  :  तो  में  खण्ड  २  का  विरोध  करता  हूं
 |

 खंड  २  में
 रखने  वाले

 व्यक्तिਂ  की  परिभाषा  में  दिये  गये  जाने  वाले  प्रतिकर  का  दावा  करने  वाले  सभी  लोगों  को  रखा  है  ।

 मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  परिभाषा में  उत्तराधिकारी भी  हों  ताकि  दावेदार  की  मृत्यु  पर  वे

 दावा कर  सक  |

 श्री  के०  Jo  मैं  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  क्योंकि  इन  विधि  सम्बन्धी
 ब्योरों

 जाना  में  आवश्यक नहीं  समझता  |

 श्री हूँ  qo  नायर  )  :  जहां तक  खण्ड  २
 का  सम्बन्ध है  उस  में  कोयले  की

 परिभाषा

 नहीं दी  गई  ।  लकड़ी  के  कोयले  लिग्नाइट  कौर  राल  मिश्रित  कोयले  सभी  प्रकार  के  कोयले

 को  साधारण  व्यक्ति  कोयला  ही  कहता  है  ।

 fa  के०  द०७  मालवीय  :  जहां  तक  में  इसे  समझत हूं
 कोयले  में  लिग्नाइट

 लित  नहीं
 जहां  तक  प्रिय  प्रकार  के  कोयलों  का  सम्बन्ध  है  वे  इस  दाऊद

 के
 साधारण  ्  में

 —  re  a  वाानाणणणणणणणणणणणणणण्जणागााण  od  एएए
 जाते

 मैं  समझता हूं  कि  शब्द  की  परिभाषा  देना  श्रावक  नहीं  sme

 अंग्रेजी में



 २०  WE,  '  १९५७  कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  विधेयक  vee

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  इस  से  कोई  कठिनाई  नहीं  तो  भी  हम  यह

 facia  सभा  पर  छोड़ देते  है  ।

 प्रदन यह है यह  है

 कि  खण्ड  २  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 खण्ड 2  विधेयक  दिया  गया

 ३  प्राधिकारी की

 श्री  मुहम्मद  ताहिर
 :

 में  समझता  हूं  कि  शब्द  सरकार  उपयुक्त नहीं  है  :  संविधान

 के  reds  ५३  के  अनुसार  संघ  की  कार्यपालिका
 शाक्ति  राष्ट्रपति में  निहित  है  ।

 अतः  यह  शब्द

 संघ  सरकार होना  न  कि  केन्द्रीय  सरकार  जिसे  भ्रंग्रेजों  के  शासन  काल  में  प्रयोग

 किया  जाता  था  ।

 मंत्री  तू  :  विधेयक के  प्रभारी  मंत्री  ने  इस  आपत्ति का  उत्तर

 देने  के  लिये  मुझे  कहा  हे  में  उत्तर  दूंगा
 ।

 सामान्य  खण्ड  भ्र धि नियम  क्लासेज

 के  भ्रमित  सरकारਂ  के  निहित  उस  अधिनियम  के  अधीन  इस  की  परिभाषा  दी  गई

 है  सनौर  इस  का  थें  है  ।  अतएव  जब  कभी  भी  किसी  विधान  में  शब्द

 कां  प्रयोग  हो  उसका  धज  होता  मेरे  विचार  में  तो  इस  विषय  में  कोई  अस्पष्टता  नहीं

 है  और  यह  विधान  सम्बन्धी  उस  प्रथा  के  नकुल  जो  भारत  में  संविधान  से  ga  काम  से  है

 जब  सरकारਂ  शब्दों  से  सहित  समझा  जाता  है  |

 fara  महोदय  :  प्रदान यह  है

 ३  विधेयक  का  अंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 खंड  ३  बविघेयक में  जोड़  दिया गया  ।

 खंड ४  क्षेत्र  में  कोयले  की  सोज  करने  के  सिलसिले  में  प्रारम्भिक  सुचना

 ठाकुर  दास  भागने  :  में  दो  संशोधन  १२  १३  प्रस्तुत  करना  चाहता

 हुं  ।
 उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  कोयले  के  विकास  को  उत्तरदायित्व  सरकार

 पर  है  ।  उस  से  यह  भी  स्पष्ट  है  कि  ग्र ति रिक्त  १२०  लाख  टन  कोयले  में  से  १००  लाख  टन

 कोयला  गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  से  पैदा  करना  होगा  ।  जब-श्रापना गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की

 सीमायें  निर्धारित  कर  दी  हूं  कि  वे  पुरानी  खानों  में  ही  काम  करेंगे  तो  प्राकार  चाहिये  कि  श्राप  उन  की

 प्रगति  के  लिये  प्रतिनिधिक सुविधायें  दें  ।  यह  विधेयक  विंमान  खानों  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों

 पर  लागू  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 मेरे  संशोधन  संख्या  १२  का  यही  उद्देश्य  है  ।  यदि  निकटवर्ती  क्षेत्रों

 में  गैर  सरकारी  उद्योगपति  कोयला  निकाल  रहा  हो  तो  सरकार  को  अपनी  शक्ति  का  दुरुपयोग

 करे  के  वहां  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  ।  यदि  श्राप  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  तो  सरकार  मेरे

 संशोधन  संख्या  १३
 को

 स्वीकार  करे  जिस  का  श्रभिंप्राय  है  कि  सरकार  वर्तमान  areal

 णाकणकणणएा
 उन  निंकतवेर्ती  क्षेत्रों  को  छोड़  संकेत  है

 जिन
 की

 आवश्यकता  गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र
 को  हो  |
 re

 भ्रंग्रेजी में



 SRR  कोयले
 वाले

 aa
 अजन  तथा

 विधेयक  २०  REXY

 श्री  wear
 :

 पंड़ित  ठाकुर  दास  भागंव  के  संशोधनों  से  शर  कठिनाई  पैदा

 क्योंकि  निकटवर्ती  क्षेत्र  की  परिभाषा  श्राप  क्या  करेंगे  ग्रोवर  खान  के  श्रास  पास  कितनी  भूमि

 को  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  से  बाहर  छोड़  देंगे  ।

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  जहां  कोयला  निकाला  जा  रहा  है  वहां  झर  उसकी  श्रास  पास

 की  भूमि  से  ही  अधिक  कोयला  निकालने  की  आशा  की  जा  सकती है  ।  खंड ४  के  उपखंड  ४  के  बारे

 में  भी  में  समझता  हुं
 कि

 माननीय  मंत्री  ऐसे  सारे  भू-क्षेत्रों  के  लिये  अधिसूचना  जारी  करना  नहीं  चाहते

 जहां  जहां  कोयला  पाया  जाये
 ।

 इसलिये  गर  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  भी  काफी  व्यापक  क्षेत्र  है  ।  पहले  तो  इन  संशोधनों  कॉ

 कोई  लाभ  दूसरे  समाजवादी  व्यवस्था  के  निर्माण  के  राजकीय  उद्देश्य  की  पूर्ति  भी  इस  से

 नहीं हो  सकती  ।

 fet  महेन्द्र  प्रताप  :  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस

 प्रकार की  विधियां  नहीं  बनानी  चाहिये  जिससे  कुछ  ऐसा  आभास  हो  कि  जनता  में  तथा  सरकार

 में  बड़ा  भ्रन्तर है है  ।  कोयले  वाले  क्षेत्र विधेयक  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  जनता  के  हर  काम

 म  हस्तक्षेप करना  चाहती  है  ।  प्रथत्येक  विधि  जो  यहां  बनाई  जाती  है  उससे  जनता  को  बांधा  जाता

 हम  लोग  स्वतंत्र हूं  तथा  में  चाहता  हूं  कि  हम  स्वतंत्रता पू वंक जीवन  व्यतीत  करें  I

 ठाकुर दास  ante  :  मेरे  संशोधन  के  विरुद्ध  तीन  तक  प्रस्तुत  किये  गय  हैं  ।

 पहले  कहा  गया  है  कि  शब्द  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  कोई  नहीं  कह  सकता  कि  निकटवर्ती

 भूमि  कितनी  हो  सकती है  ।  मेरे  विचार  से  मेरे  मित्र  ने  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 जिसमें  निकटवर्ती  भूमि  की  परिभाषा  दी  गई  है  ।

 दूसरे  संशोधन में

 ने
 क् उपयक्तक्षत्र  शब्द रखे  इसकी  परिभाषा  होनी  चाहिये  भ्र न्य था

 सीमा  निश्चित  करना  असंभव हो  इसे से  ora के  लिये  निकटवर्ती  भूमिਂ

 की  भी  परिभाषा  स्वयमेव हो  जायेंगी  ।  मैं तो  केवल  यही  चाहता  हूं  कि  विधि  की  पूर्णतया  परिभाषा

 हो  जाय े।

 तीसरी  बात  समाजवादी  ढंग  के  समाज  के  सम्बन्ध  में  है  ।  जब  सरकार  ने  १२०  लाख  टन

 सरकारी AT  तथा  १००  लाख  टन  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  निश्चित  कर  दिये  हैं  तो  में  नहीं

 जानता  कि  समाजवादी  ढंग  का  प्रश्न  किस  प्रकार  उत्पन्न  होता  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गर  सरकारी

 क्षेत्र  में  हर  बात  में  प्रतिद्वन्द्विता है  ।  इसलिये  देश  के  हित  में  यही  है  कि  सरकार  को
 गर

 सरकारी

 क्षेत्र  को  भी  पूर्ण  स्वतंत्रता  देनी  हमें  दोनों  क्षेत्रा  के  साथ  साथ  समाज  व्यवहार  करना  चाहिये

 जो  खानें  तभी  खुदी  नहीं  हैं  उनके  बारे  में  सरकार  को  बड़े  अधिकार  हैं  परन्तु  वह  खानें  जिनमें

 खुदाई  प्रारम्भ  हो  चुकी  है  उनकी  समीपरस्थ  भूमि  लाना  ठीक  नहीं  होगा
 |  यदि  माननीय  मंत्री  ऐसा

 झाइवासन दे  दें  कि  वर्तमान  खानों  की  समीपस्थ  भूमि  नहीं  ली  जायेगी  तो  मुझे  संतोष हो  जायेगा

 भर  मैं  झपने  संशोधन  पर  नहीं  करूंगा  |

 tet के०  हे०  मालवीय  :  मुझे  खेद  है
 कि

 मैं  अपने  मित्र  पंडित  ठाकुरदास  से  सहमत  नहीं

 gi  इसके  विपरीत  श्री  भरुचा  द्वारा  बताई  गई  बातों  से  में  सहमत  हूं
 |

 afe  ga  पंडित  ठाकुर  are  को  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेंगे  तो  बड़ी

 उलझी  समस्या  में  फंस  जायेंगे  कौर  मुकदमे  बाजियों  का  कोई  wea  नहीं  होंगा
 ।

 इस  कारण  कि
 बहुत  पहले  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कोयले  की  खानें

 हैं  इसलिये
 ि  अ  ———

 अंग्रेजी  में



 २०  १९५७  कोयले  वाल  क्षेत्र  तथा  विधेयक  ४६ हे

 बड़े  उलझे  हुए  मामले  हमारे  सामने  ग्रा  जायेंगे  यदि  हम  पंडित  ठाकुर  दास  के  संशोधन  स्वीकार

 कर  लेंगे  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  झ्राइवासनਂ  दे  देना  चाहता हूं  कि  हमारा  विचार

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  प्राप्त  सुविचारों  को  समाप्त  कर  देने  का  नहीं  जहां  तक  वर्तमान कोयले  की

 स्थानों  का  सम्बन्ध  है  हमार  विचार  विस्तार  का  मय  क  पर  उनके  सकुशल  विस्तार  को  जब  तक

 नहीं  Te  सरकारीਂ क्षेत्र  द्वारा  कोयले के  उत्पादन  हमारा  एक

 लक्ष्य  है  तथा  हम  उसकी  बढ़ोत्तरी  में  कोई  हस्तक्षेप  करना  नहीं  चाहते  हैं  ।  परन्तु  यदि  हमਂ  पंडित

 ठाकुरदास  भागंव  के  संशोधनਂ  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  बहुतसीਂ  उलझन  वालीਂ  समस्यायें

 हमारे  सामने  जायेंगी  |  कोयलेਂ  की  खान  देखकर  ,  न  तो  मैं  तथा  नਂ  वह  यह  निर्णयਂ

 सकते  हैं  कि  समीपस्थ  क्षेत्र  कौनਂ  सा  है  इसमें बहुत  से  न्य  प्रदान भी  निहित  हैं  ।  इसीलिये  मैं  उनके

 संशोधन  संख्या  १२  तथा  १३  स्वीकार करने  में  असमर्थ  क्योंकि  दोनों  का  एक  परिणामਂ  यही  होगा

 कि  सरकारी  क्षेत्र  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  ,  इन  निकटवर्ती  क्षेत्रों  पर  यह  लागू  न  हो  ।

 प्रशासन  दुबारा  दोहराता  हूं  कि  किसी  खासਂ  के  निकट  के  क्षेत्रों  के  विकास का  पूर्ण

 ध्यान  दिया  जायेगा  जिससे  उत्पादन  एक  समान  रहे  ।  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करते  हुए

 इस  बात  पर  भीਂ  विचार  करते  कि  हमारा  विचार  गैर-सरकारीਂ  कोयले  की  खानों  की  प्रगति  में

 कोई  बाधा  पहुंचाने  कीਂ  नहीं  हैਂ  में  श्रद्धा  करता  हूं  कि  मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  संतुष्ट हो vs
 जायेंगे  प्यार  वापस  ले  लेंगे  ।

 महोदय  द्वारा  हरी  संख्या  १२  तथा  १३  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 joer  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 खण्ड  ४  विधेयक  का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड ४५

 को  खोजने  की  श्रनुन्ञप्तियों तथा  खानों के  पट्टों  पर  अधिसूचना का  अभाव )

 श्रीत्रि०्कु०  चौधरी  मैं  अपना  संख्या
 ७

 प्रस्तुत  करते  हुए  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  सीधा  सा  संशोधन  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  खानों  को  खोजने की

 ज्ञप्तियां  अथवा  खानों  के  पट्टों  के  अधीन  जब  अ्रधिकार  दिये  जायें  तब  इनसे  सम्बन्धित

 आदि  भी  सरकार  को  यानी  सरकार  के  उपाय  क्त  अधिकारियों  या  प्रतिनिधियों  को  सौंप  दिये  जायें  i  यदिਂ

 आप  विधायक के  खंड  १३  पर  ध्यान  दें  तो  प्राकार  पता  लगेगा  कि  कई  मदों  सरकार का  विचार

 इन  श्रनूज्ञप्तिघारियों  waar  पट्टाधारियों को  प्रतिकर  देने  का  है  ।  परन्तु  जसा  कि  मेरे  मित्र

 श्री  भरुचा  ने  बताया  कि  यहਂ  अनुज्ञप्तिघारीਂ इनਂ  तथाਂ  दस्तावेजों  को  सरकार  को  देने  को

 बाध्य  नहीं  है  ।  जब  हमਂ  इन  दस्तावेजों  के  लिये  उनको  धन  दे  रहे  हैं  तब  यहਂ  बड़ीਂ  झा इच ये  कीਂ

 बात  हैਂ  कि  यह  दस्तावेज हमें  न  मिलें  ।  यदिਂ  सरकार  मेरे  संशोधन  में  निहित  सिद्धांत  को  स्वीकार

 कर  लेती  है  तो  मुझे  इस  मकई  आपत्ति नहीं  होगी  कि  वहਂ  वहां  जाये  ।  जहां  सरकार चाहे  वहां

 विधेयक में  इसे  रखे

 श्री  हजार  नवीस  :
 '

 मेरे  विचार  से  यह  संशोधन  कुछ  अनावश्यक सा  क्योंकि

 as
 १३  के  उपखंड

 (७)
 में  दिया  है  कि  जब  तक  नवदीं  आदि  निर्धारित  प्राधिकारी

 को  नहीं

 tae  अंग्रेजी अंग्रेजी  में



 ६  कोयलें  वाले  क्षेत्र  तथा  विधेयक  २०  ReXY

 सौंप  दिये  जायेंगे  तब  तक  प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  खंड़  २१  में  इस  खंड  से  भी

 झ्षधिक  भ्र धि कारों  की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 श्री  भरुचा
 :

 मेरे  विचार  से  श्री  त्रि०  Fo  चौधरी  का  संशोधन  नितांत  श्रावस्ती  है  ।  श्री

 हजारनंवीस  ने  खंड  १३  के  उपखंड  (७)  का  निर्देश  किया  जिसमें  ae  दिया  गया  है  कि  जब  तक

 भ  ate
 न

 दिये  जायें  प्रतिकर  नहीं  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 परन्तु  मान  लीजिये यदि  कोई

 व्यक्ति  सरकार  करना  चाहता  है  झ्र ौर  दस्तावेजਂ  यदि  देना  नहीं  चाहता  तो  उस  स्थिति  में

 खंड़  १३  का  उपखंड  (७)  नहीं  होता  है
 ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  श्री  चौधरी  के  संशोधन

 को  स्वीकार कर  लेना  चाहिये  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागे  मैं  भी  अपने  मित्र  श्री  चौधरी  के  संशोधन  का  समर्थन  करता हूं

 खण्ड  १३  का  उपखंड  (७)  पर्याप्त  नहीं  है  जब  कोई  व्यक्ति  सरकार  अवज्ञा करना  चाहता  हो

 तो  वह  प्रतिकर  कीਂ  कभी  भी  परवाह  नहीं  करेगा  जबकि  जनता  के  हित  में  यही  होगा  कि  यह  दस्तावेज

 सरकार को  मिलਂ  जायें  ।  इसलिये  we  संशोधन  श्रावक  है  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  मैं  यहਂ  ठीक  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  के  काम  के  लिये  विधि

 द्वारा  ऐसी  व्यवस्था at  जैसा  कि  श्री  चौधरी  ने  सुझाव  दिया  है  ।  कुछ  गलतफहमी इस

 के  बारे  में  मालूम  होती  हम  इस  उद्देश्य से  सहमत  है  कि  सर्वेक्षण  शादी  के  सम्बन्धित  सभी  दस्तावेज

 सरकार  को  ले  लेने  चाहिये  ।  तथा  पोद्दार  के  भी  यहीਂ  हित  में  है  कि  विधि  के  sare  प्रतिकर  के

 भुगतान  पर  इ  नਂ  सब  दस्तावेजों  के  सरकार  को  सौंप  दे  ।  ऐसे  भी  दस्तावेज हो  सकते  हैं  जो  हमारे

 लिये  झ्रावश्यक  at  हों  ।  परन्तु  एक  बार  इन  नक्शों  aria  को  विधि  द्वारा  सरकार  को  सामने  की  व्यवस्था

 बना  देने  पर  विधि  के  चय  हमको  ऐसे  दस्तावेजों  के  लिये  भी  प्रतिकर  देना  पड़ेगा  जिनकीਂ  हमें

 कोई  नहीं  उनमें  से  बहुतों  कीਂ  हमें  श्रावव्यकता  न  हो  तथा  कुछ  भी  at

 न  दे  कर  हम  उन  मामलों  में  स्वयम  निर्णय  कर  सकते  हों  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  दस्तावेज  हमें  नहीं  देना

 चाहता तो  स्पष्ट  है  कि  हम  उन्हें  नहीं  ले  सकते  |  परन्तु  ग्राम  तौर  से  इन  दस्तावेजों  को  प्राप्त  करने

 में  कोई  कठिनाई नहीं  होगी  ।  मुझे  खेद  है  कि  मैं  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता
 |

 भ्रध्यक्ष  सहोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 ७

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  हुआ
 ।

 महोदय  :  यह  है

 सकी  खंड  ४५  विधेयक का  बने  a}

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 :

 खंड  ५  विधेयक  में  जोड  दियां  गया  ।

 खण्ड  ६--घारा
 ४

 के  अधीन  हुई  किसी  श्रावक  हानि  के  लिये  प्रतिकर

 ठाकुर  दास  भागने  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  १४,  १५  तथा  १६  प्रस्तुत करते  समय

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  तीनों  संशोधन  एकदम  स्पष्ट  हैं
 ।

 खंड़  ६  दो
 बातों  के  सम्बन्ध  में

 एक  प्रतिकर  का  भुगतान  तथा  दूसरे  प्रतिकर  की  पर्याप्तता
 के  बारे  में  विवाद  ।  यदि  किसी

 मामले पर  कोई  विवाद  होगा  तो  इसका  यह  we  नहीं  है  कि  खंड
 ४

 के  स्क्रीन  सरकार  को  प्राप्त

 अधिकार  समाप्त  हो  जाते  हैं  ।
 परन्तु  साथ  हीਂ  साथ  मैं  चाहता  हूँ  कि  जहां  तक  समीपस्थ  भूमि

 मूल  अंग्रेजी में  ?
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 ४  का  प्रदान  है  यह  भी  ठीक  होगा  कि  यदि  इनके  बारे  में  कोई  विवाद  हो  तो  उसका  निर्देश

 केन्द्रीय  सरकार  को  करना  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  पर  ठीक  निर्णय  न  होने  पर  इसको

 न्यायाधिकरण को  सौंपना  चाहिये  तथा  न्यायाधिकरण का  निर्णय  दोनों को  पुर्णतः  मान्य  होना  चाहिये  ।

 इसे  प्रकार  जहां  सरकार  का  निर्णय  अन्तिम  होने  की  व्यवस्था  है  वहां  भी  मैं  चाहता  हुं  कि  यह  दाऊद

 जोड़े  जायें
 ”

 कि  इस  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अ्रधीन  रहते  हुए
 ”

 ।

 मेरा  तीसरा  संशोधन  हानि  के  लिये  भुगतान  अथवा  उसकी  भ्र पर्याप्तता  के  बारे  में  है  ।  इन

 सम्बन्धों  के  area  भ्रान्ति  होना  चाहिये  ।  क्योंकि  दो  प्रतिद्वन्दी  होने  पर  हमें  निश्चित  करना  पड़ेगा

 कि  कौन  ठीक  है  ।  इसलिये  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  जितना  संभव  हो  उतना  कोयला  उत्पादित

 सके  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  भ्र पना  विस्तार  करने  का  पूरा  अधिकार  रहे  ।

 श्री ०  fro  सरहदी
 :

 ये  संशोधन तब  ही  संगत  होते  जब  संशोधन  संख्या  १२

 स्वीकार कर  लिया  गया  होता  ।  जब  खंड
 ४

 में  यह  उपबन्ध  है  ही  कि  सरकार  चाहे  तो  उन  क्षेत्रों

 को  छोड़  हैਂ  जहां  कोयले  खानों  कीਂ  खुदाई  का  चलਂ  रहा  हो  जब  सरकार  के  विवेक

 का  सिद्धान्त  मान  लिया  गया  है  तो  ये  संशोधन  अनावश्यक  हो  जाते  हैं  ।

 fat ०  दे०  मालवीय  मैं  इनमें से  कोई  भी  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 इनसे  गेर  सरकारी  व्यक्तियों  हारा  कोयले  की  खोज  के  लिये  अपेक्षित  क्षेत्र  के  बारे  में  विवाद  उत्पन्न

 al  जायेगा  ।  यह  संशोधन  यहां  भ्रनावश्यक  हैं  ।

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १४,  १५  झर  १६  मतदान  के  लिये  रस्ते  गये

 तथा  स्वीकृत हुए

 महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 खंड  ६  विधेयक  का  प्रेम  बने  !

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 wave  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 age ७

 ४
 के  घिन  शषिसुचित  भूमि  भूमि  अथवा  अधिकारों के  भजन  के

 ठाकुर  दास  भागने  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  १७  प्रस्तुत  करते  हुए  कहना  चाहताਂ

 हूं  कि  as  १७  के  अ्रधीन  सरकार  भूमि  ae  करक  तीन  तक  कोयले  की  खुदाई  करे  तो

 खंड  ७(२)  लागू  होता  है  ।  मान  लीजिये तीन  द्  तक  सरकार  चुप  बैठी  रहती  हैਂ  Ae इस  ग्रन्थि

 की  समाप्ति  पर  सरकार  दूसरा  नोटिस  देती  है  कि  यह  मेरे  विचार  से  ठीक  नहीं  होगा  झर  वह  भूमि

 वापस  दे  देनी  चाहिये  ae  दुबारा  उसको  लेने  का  नोटिस  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार से

 लोगों  को  श्रनिद्चितता  की  स्थिति  में  नहीं  रखना  चाहिये  |

 pat  भरूचा
 :

 में  अपने  माननीय  मित्र  के  संशोधन  का  सेन  करता  क्योंकि  सरकार

 को  दुबारा  नोटिस  देने  से  रोकने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मेरे  मित्र  ने  ठीक  हो  इसे  प्रस्तुत

 किया  है  क्योंकि  श्राप  उस  व्यक्ति  को  कब  तक  कष्ट  देते  रहेंगे  ।  safes मेंरे  विचर  से  यहँ

 कन  «णणणणणाणणाणायतययल्‍ययल्‍एणाधबस्‍ु
 धन  ठीक  at  है

 ।

 ne  ee

 मूल  aa ot
 में
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 16.0  के०  दे०  मालवीय
 :

 तीन  जरी  निश्चित  नहीं  संभवतया मेरे  मित्रों  ने  कुछ  बातों

 की  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  सामान्यतया  तीनਂ  वर्ष  कोयले  को  खोजने  के  लिये  पर्याप्त  होते  हैं  ।

 यदि  इससे  कम  में  काम  हो  सकता  होता  तो  हम  दो  वर्ष  अथवा एक  वर्ष  भी  रख  सकते  हमने

 समय  केवल  बैठे  रह  कर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  अथवा  पट्टेदारों  को  कष्ट  देने  के  लिये  नहीं  रखा  है  ।

 कम  से  कम  तीनਂ  वर्ष  कोयले  को  खोजने  के  लिये  चाहियें
 ।

 परन्तु  कभीਂ  कभी  तीन  वर्ष  के  हमें

 यह  विश्वास  हो  जाता  है  कि  संभवतया  कोयला  कौर  शरिक  गहरी  खुदाई  करने  से  मिलेगा  ।  यदि  हमारे

 विशेषज्ञ  come  देते  हँ  तो  दम  दूसरा  नोटिस  देने  के  प्रश्न  विचार  करते हैं  जिससे  सरकार

 कोयले  की  दौर  खोज  कर  इसी  कारण  हमने  यह  अधिकार  लिया  है  ।  हम  यह  अधिकार

 छोड़ना  भी  नहीं  चाहते हैं  पौर  हम  यह  भी  नहीं  चाहते कि  सरकार को  तीनਂ  वर्ष  की  भ्र वधि में  बांध  कर

 रखा  जाये
 ।

 हम  बता  चूके  हैं  कि  हमारा  विचार  कष्ट  देने  का  नहीं  हम  केवल  क्षेत्र  के  बारे  में

 जानना  चाहते  यदि  तीन  वर्ष  पर्याप्त  नहीं  समझे  जाते
 तो

 सरकार  समयਂ  बढ़ाने  पर  विचार  करती

 इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता |

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १७  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 paar  महोदय
 :

 यह  है
 :

 |
 0.0

 खंड  ७  विधेयक  का  भंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ८

 पर

 ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 मेँ  oat  संशोधन  संख्या  १८  कौर  १९  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 श्री ह०  दे०  मालवीय
 :
 में  इनको  स्वीकार  नहीं  करता

 |

 महोदय  दवारा  संशोधन  संख्या  १८  तथा  १९  मतदान  के
 लिय

 रखे  गये  तथा

 अ्रवबीकृत  हुए ।

 1  अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 खंड  ८  विधेयक  का  aw  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 ।

 खण्ड  ८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 1श्रध्यक्ष महोदय : खंड € तथा महोदय  :  खंड  तथा  १०  पर  कोई  संशोधन नहीं  है

 खण्ड तथा  १०  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ॥

 ग्रिड  ११
 ~

 केन्द्रीय  सरकार  का  किलो  सरकारी  समवाय  a

 निदेदा  देने  का  aaare

 ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 मैं  रखना  संशोधन
 संख्या  २०  प्रस्तुत  करते  हुए  यह  कहना  चाहता

 हु  fads ११  तथा  खंड  २  में  सरकारी  समवाय  की  परिभाषा  की  गई  कौर  बताया  गया  है  कि
 नएਂ  यए  लकन  «

 भल  अंग्रेजी  में
 ।



 TRY २०  LEXY  कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  विधेयक

 सरकारी  समवाय  कोयला  निकालने  के  लिये  भूमि  का  asta  कर  सकता  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  सरकार  ने  गैर-सरकारी  समवायों  के  लिये  भूमि  अजित  करने  के  लिये  अधिकार  कयों  नहीं  लिये

 मैं  चाहता  हूं  कि  खंड  ११  कुछ  उदार  बना  दिया  जाये  ।  जिससे  सरकार  दोनों  क्षेत्रों के  लिये

 भूमि  अर्जित  कर  प्रधान  मंत्री  ने  भी  कई  बार  कहा  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  भी  विकास

 आवश्यक  है  इसलिये  गैर-सरकारी समवायों  के  लिये  भी  यह  भू  मि  जीत  की  जानी  इन  सभी

 संशोधनों  में  यही  बात  बताई  गई  है  ।

 fait श्र०  सि०  सरहदी
 :

 यह  सभी  संशोधन  विधेयक  में  निहित  सिद्धान्त  के  विरोधी  हैं  ।

 विधेयक  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सरकारी  क्षेत्र  से  अलग  रखने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है  कि  ऐसी  परिस्थितियां  बनाई  जायें

 जिनसे  सरकार  कोयले  की  खानों  पर  fata  कर  सके  तथा  सरकारी समवाय  बनाने के  अधिकार

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  जो  संशोधनਂ  प्रस्तुत  किय ेहैं  वह  सरकार को  गे  र-सरकारी

 समवाय  बनाने  को  बाध्य  करते  हैं
 जो

 विधेयक  के  seer  के  विरोधी  हम  चाहते हैं  कि

 गेर  सरकारी  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  साथ  फले  फूले  ।  परन्तु  विधेयक  sr  seer  यह  है  कि  जिस

 ढांचे  को  हम  बना  रहे  हैं  उसके  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  की  वही  स्थिति  न  हो  ।  इसलिये  मेरे

 विचार  से  यह  संशोधन  अ्रनावस्यक  हम  यह  भ्र धि कार  इसलिये  नहीं ले  रहे  है  कि  हम  उन्हें

 गेर-सरकारी  समवायों को  सौंप  दें  |

 मैं  इन  संशोधनों को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २०  मत  दान  के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  |

 frome  महोदय
 :  खंड  १२

 पर  कोई
 संशोधन  नहीं  है  इसलिये

 मैं  दोनों  को
 साथ  मतदान

 के
 लिये  रखता  हूं  ।

 wet यह  है  :

 खण्ड  ११  तथा  १२  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ११  तथा  १२  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  १३

 के  पट्टों  के
 अधीन  अधिकार  श्रीसंत  होने  पर  खानों  को  खोजने  at  अनुज्ञाप्तियों

 को  समाप्त  करने  का  प्रतिकार

 हमी  त०  ब०
 राव

 :
 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 न्यूरो  भरुचा
 :

 मैं  संशोधन संख्या  १,  २,  ४
 तथा  ४  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 *अध्यक्ष  महोदय
 :

 ये  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हूँ  ।  संशोधन  संख्या  ७,  १०,  ११,  तथा  २१

 नहीं  किये  गये  ।

 श्री त०
 ब०

 विशाल  राव
 :

 मैं  अपने  संशोधन के  द्वारा  यह  चाहता  हूं  कि  खान  का  पता

 लगाने  के  लिये  व्यय  हुए  घन  पर  दिये  जाने  वाले  सूद  का
 उपबन्ध  हटा  दिया  जाये

 मूल  में  ।
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 [ arr  त०  ब०  विट्ठल  राव ]

 मूलਂ  सन्तुलन  पत्र
 मं

 यह  व्यय  राजस्व  में
 से

 लिया  गया  बताया  जाता  है  दौर  लाभ  तथा  हानि

 लेखे  में  से  घटा  दिया  जाता  है  ।  यह  वैध  व्यय  समझी  जाती  मैं  अ्रपने  संशोधन द्वारा

 यही  चाहता  हूं  कि  इस  पर  सूद  दिया  जाये
 ।

 इसके
 ग्र ति रिक्त

 कोयले  के
 खानों  के  मालिक

 बहुत  लाभ  उठा  रहे  इसलिये  qe
 की  ५  प्रतिशत

 दर  की  व्यवस्था हटा  देनी  चाहिये  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  परन्तुक  में  जो  यह

 दिया गया  है  कि  खंड  के  अधीन
 दी

 जाने  वाली  राशि  खंड  (२)  व॑  (2)  में  निर्दिष्ट कुल  रानी

 के  बाघ  से  ज्यादा  नहीं  होगीਂ  तो  में यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  खंड  से  अभिप्राय  खंड  १३

 है  या  खंड  २  का  उपखंड (४)

 भी  के
 ०

 दे०  मालवीय  :  यहां  उपखंड  (२) के  भाग  (२)  (३)  से  अभिप्राय है

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 तो  यह  गलत  है
 ।  खंडਂ का  खंड  १३  होगा  ।

 यदि  मेरे  माननीय  मित्र  ध  संशोधन  के  ढारा  इस  खंड
 को

 हटा  देना  चाहते हैं  तो  यह  परन्तुक

 भी
 get  दिया  जायेगा

 ।
 यदि  विधेयक  के  प्रस्ताव  का  विचार  यह  हैं  कि  उपखंड  (२)  के  भाग

 (४)  में  दी  गई  राशि  से  यह  राशि  प्राणी  होनी  चाहिये
 तो

 यह  मतलब  होगा  कि  सूद  ७  से

 के  बराबर  नहीं  हो  ।

 fat  दासप्पा
 :

 मेरे  विचार  से  खंड  में  यह  दिया  गया  है  कि  qe  समेत  सभी

 मदों  का  मुल्यांकन  किया  जायेगा  तब  भुगतान  का  प्रदान  जायेगा  ।  तब  इस  प्रकार हिसाब  लगाये

 गये  धन  से  ५०  प्रतिशत  अधिक  नहीं  होगा  ।  यह  पूर्णतया स्पष्ट  है  कि  sade के  अधीन

 दिया  जाने  वाला  सूद  समेत  विभिन्न  मदों  पर  हुये  व्यय  की  गणना  से  झ्र धिक  नहीं  होगा  ।

 महोदय  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  जब  विधेयक  विधि  बन  जायेगा  तो  सभी  खंड

 तथा  घारा  तथा  उपधारा  बन  जायेगी इस  प्रकार  खंड  १३  थारा  १३,  उपखंड  (2)

 उपधारा  (२)  तथा  भाग  (४)  एक  खंड  बन  जायेगा  |

 pat  भरुचा  :  मेरे  संशोधन  से  प्रतिकर  की  समस्त  व्यवस्था  ही  बदल  जाती  है  ।

 इससे  मेरा  उद्देश्य है  कि  खोज  अथवा  पट्टे  सम्बन्धी  श्रमिकों  दि  के  क्रय  में  जनता  के

 at  का  अपव्यय न  हो  |

 विधि  में  अनुज्ञप्ति तथा पट्टे में अन्तर तथा  पट्टे  में  अन्तर  है  तथा  यदि  हम  भ्रनुज्ञप्तिधारी  के  अधिकारों  का

 करना  चाह  तो  इसकी  क  होगा  उस  श्रनुशंप्तिपारी  का  उस
 सम्पत्ति

 में  कोई  हित  नहीं  है
 ।

 उसको  केवलਂ  उस  सम्पत्ति  पर  कुछ  कायें  करने  का  झ्र धि कार  होता  जो  बिना  इस  अनुज्ञप्ति

 के  अ्रवैध  होगा  ।  तो  केवल  इस  के  लिये  हमਂ  ज़रूरत  से  ज्यादा  प्रतिकर  दे  रहे  हैं  ।  किसी

 व्यक्ति  ने  चाहे  उचित  रकम  दी  हो  किन्तु  हों  सकता है  कि  वह  कसौटी पर  पूरा  न  उतरे  लेकिन

 फिर  भी  सरकार  को  सारी  रकम  देनी  पड़ेंगी  ।

 दूसरे  अनुज्ञप्ति  लेने  वाला  व्यक्ति  नन  के  नमूने  इकट्ठे  करने  शादी के  काम

 में  बहुत  से  संकट  झेलता  है  यह  एक  प्रकार  का  जुश्ना  होता  है
 ।

 जब  वह  व्यक्ति  श्रसफेल

 हो  जाये
 तो  फिर  सरकार  को  इस  व्यर्थ  के  भार

 में
 रुपया  बर्बाद  करने  की  क्या  जरूरत  है  ।

 वास्तव  में
 ऐसा ही  होता  हूं  जब  एक  खान  से  कोई  सफलता नहीं  मिलती  तो  बीच में  सरकार

 मिल  मझंग्रेजी  में  ?
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 कहती  सर्वेक्षण  शादी  के  बाद  सरकार  को  देख  लेना  चाहिये  कि  श्रमिक  क्षेत्र  कोई  लाभप्रद

 सिद्ध नहीं  होगा  ।  सरकार  को  क्या  जरूरत  है  कि  वह  जनता  के  धन  को  इस  तरह  गंवाये  |  क्या

 सरकार  पहले  लोगों  के  अनुभव  प्राप्त  नहीं  कर  सकती
 ?

 यदि  सरकार  का  प्रयास  रहे
 तो

 फिर  से  सारे  सारी  योजना  के  दस्तावेज  उन्हीं  लोगों  को  लौटा  दिये  जायें--क्या  एसा  नहीं हो

 सकता ?

 मेरे  संशोधन  का  यही  है  ।  यदि  सरकार  पुरा  धन  बगर  नकदी  शादी  नहीं

 लेना  चाहती  तो  इसे  व्यय  कम  करना  चाहिये  ।

 यदि  खनन  शादी  पर  रुपया  खर्च  किया  गया  है  और  उससे  फायदा  नहीं  हुआ तो  हमें

 कानून में  यह  रखना  चाहिये  कि  सारे  व्यय  का  दसवां  भाग  दिया  जायेगा  |  इसलिए  चष्झे

 सम्बन्धी  अधिकारों  पर  मेरा  संशोधन  युक्तियुक्त  है  ।  इससे  जनता  का  रुपया
 नष्ट  होने से

 बचेगा  ।

 इसके  बाद  के  हरेन  का  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  बड़े  श्राइचयंजनक  खण्ड  रखे  गय

 @  ।
 पट्टे  के  भजन  के  लिये  बहुत  सी  बातों  का  मुआवजा  देना  पड़ेगा  ।  सलामी  शादी  का  व्यय  भी

 देना  पड़ेगा  ।  सलामी  की  रकम  wae  होती  है--क्या  सरकार  के  लिये  यह  बातें  श्रावक  हैं
 ।

 सरकार  के  पास  भूमि  के  श्रजेंन  के  लिये  औद्योगिक  तथा  विकास  )  अधिनियम  के  wets

 aft  संविधान  में  संशोधन  हो  चका  है  ।  न्यायालय  wat की  पर्याप्तता  पर  निर्णय

 नहीं  दे  सकते  |  जब  सरकार  के  पास  इतन  अधिकार  हैं  तो  यह  सलामी  की  रकम  देने  की

 श्रावस्यकता है  ।

 मेरा  एक  संशोधन  यह  है  कि  खण्ड  १३(२)  हटा  दिया  जाये--क्योंकि इस  खण्ड

 के  प्रचुसा: थि  सरकार  को  रायलटी  शादी  पर  gat  व्यय  भी  देना  पड़ेगा  ।  यह  बड़ी  विचित्र  बात हू

 स्थानों  के  मालिक  दारा रत  से  उत्पादन  न  करें  तब  भी  बोझ  सरकार  पर  ही  पड़े  ।  क्या  उसको  पह

 लकम  इस  कारण  दी  जायेगी  कि  वह  खाली  या  निकम्मा  रहा  ?
 ऐसा  व्यक्ति  समाज  का  है

 ।

 एसे  लोगों  को  फायदा  पहुंचाना  अत्यन्त  दुखदायक  बात  है  |

 खण्ड  के  अनुसार  व्याज  भी  देना  पड़ेगा  ।  यह  व्याज  भी  सभी  बातों  पर  होगा  ।  इसका

 ome  यह  go  कि  हम  केवल  सलामी  ही  नहीं  देंगे  बल्कि  उस  पर  व्याज  देंगे--यह  है  गलती का

 इनाम ।  इन  शर्तों  को  सभी  खान  मालिक  स्वीकार  करेंगे  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  विधेयक

 को
 एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  कौर  इसके  खण्डों  में  उपयुक्त  संशोधन  किये  जायें  ताकि

 का  धन  व्यथ  जाया  न  हो  |

 fat
 ह्

 दे०  मालवीय :  माननीय  मित्र  ने  जो  संशोधन  रखे  हैं  उनका  उद्देश्य  केवल

 मुआवजे की
 रकम

 में
 तबदीली

 करने  का  नहीं  है  बल्कि  उन  बुनियादी  सिद्धान्तों  खण्डन है

 जिनके  आघार  पर  हम  सरकारी  प्रयोजन  के  लिये  निजी  सम्पदा  का  दर्जन  करते  हैं  ।  तथ्य यह  है

 कि  सरकार  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  कतिपय  अधिकार  उस  से  ले  रही  है--चाहे वे  अधिकार  खनन

 के  हों  या  किसी  क्षेत्र  में  धातु  खोजने  के  बारे  में  हों  कौर उनका  राज्य  सरकार  के  कुछ

 संविदाओं शादी  पर  हो  ।

 पीठासीन

 इन  संविदाओं  ait  करारों  का  मतलब  यह  है  कि  एक  व्यक्ति  ने  कुछ  रकम  व्यय  की  है
 ।

 बुनियादी  सिद्धान्त  इस  मामले  में  यह  है  कि  जहां  ऐसे  अधिकारों  जाये  वहां

 मूल  ait में  ।
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 कृ०  दे  मालवीय

 युक्तियुक्त
 प्रतिकर  दिया  जाये

 ।
 जब  हमने  यह  बात  बुनियादी  बात  मान  ली  है  हम  इससे  हट

 सकते  |  हम  समझते  हें  कि  यह  सिद्धान्त  उचित  यह  बात  नहीं  कि  हम  नाममात्र  का

 कर  दें  जिसे  कोई  भी  उचित  न  समझे  |

 माननीय  मित्र  ने  कई  मद्दे  गिनाई  हैं  जिन  पर  हम  मुश् नाव जा देंगे
 ।

 उन्होंने  शब्द
 का

 उल्लेख  किया  है  ।  शायद  वह  खोज' से से  श्रमिक  पसन्द  करते  ।  शब्द  का  प्रयोग

 ही  समझ  के  sare  को  सिद्ध  करता  है  ।  खोज  कई  वैज्ञानिक तथा  टेक्निकल  श्रध्ययनो  के  बाद

 होती हैं  ।  यदि  माननीय  मित्र  खान  मालिक  होते  तो  वह  कभी  ऐसे  स्थान  पर  रुपया न  लगाते

 जहां  रुपये  की  बर्बादी  की  सम्भावना हो  ।  जब कोई  उम्मीद  हो  वहां  ही  खोज  की  जाती  है  ।

 आरम्भिक  खोज  के  बाद--पूर्ण  खोज  की  जाती  है  ।  यदि  थोड़े  प्रयत्न  के  बाद  एक  व्यक्ति  असफल

 हो  तो  दूसरा  व्यक्ति  रिक  धन  लगाकर  वहां  से  खनिज  पदार्थ  निकाल  सकता  है  ।  इसलिये

 way  are  दो  भिन्न  way  रखते  हैं  ।  यदि  एक  पक्ष  ने  रुपया  लगाया  है  कौर  खोज  की  है

 भर  वह  हुमा  है  तो  इसका  यह  उद्देश्य  नहीं  है  कि  सरकार  भी  वहा ंसे  कोयला  शादी

 निकालने  में  श्री  +ल  रहेगी  ।  इसलिये  जिस  पक्ष  ने  खोज  करने  में  रुपये  का  व्यय  किया  हे  कौर

 उन  अधिकारों  को  हम  लेने  जा  रहे  हैं  तो  इसका  मतलब  यह  है
 fe  हमें उन  अधिकारों के

 mara  के  लिये  प्रतिकर  देना  चाहिये  ॥

 सलामी  दाऊद  का  भी  मजाक  उड़ाया  गया  है  ।  व्यक्तिगत रूप  में  मैं  भी  इसे  पसन्द  नहीं

 करता ।  किन्तु  इसका  थे  है
 ।

 इसलिये  उससे  डरना  नहीं  चाहिये
 |

 खनिज  रियायत  नियमों  के  प्रख्यापित होने  से  पूर्व  eve FF Tart से  पूछें  सलामी

 युक्त  समझी  जाती  थी  ate  सलामी  दिये  बगर  अधिकारों  का  भजन  नहीं  हो  सकता  था
 ।

 शची  छा०  fao  सरहदी  :  विधेयक  में  शब्द  की  व्याख्या  नहीं  इसकी  व्या

 कसी  होगी
 ?

 श्री  प्र्०  Fo  सेन  :  इसकी  नहीं  है  ।  यह  साधारण दाऊद  है  ।

 Tat  हि०  मालवीय  :  संशोधन  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्य  चाहते  हें  कि  सड़क  के  बनाव

 का  व्यय  भी  न  दिया  जाये  |  वह  कहते हैं  कि  नकद  शादी  होने  वाला  व्यय  २,०००

 रुपय  से  नहीं  होना  चाहिये  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  सीमा  क्यों  निर्धारित  की  गई  है
 ।

 कम  क्यों  नहीं  ।  १०  रुपये  नहीं
 ?  वास्तव

 में  वह  यह  नहीं  जानते  कि  वह  क्या  कह  रहे  हैं  ।

 इन  सब  बातों  के  बारे  में  न्यायाधिकरण  फैसला  करेगा  ।  नंक्यों-चार्टो-जानकारी-सड़क  बनाने

 शादी पर  हुये  सारे  व्यय  की  व्याख्या  वह  पक्ष  न्यायाधिकरण  के  सामने  करेगा  मुआवजे  का

 फैसला  फिर  न्यायाधिकरण करेगा

 मैं  इसਂ  २,०००  रुपये  की  सीमा  के  बारे  में  कह  रहा  था
 ।

 बड़ी  हास्यास्पद लगती
 ।

 भूतत्वीय  TL  इससे  कहीं  ज्यादा  व्यय  कई  बार  हो  जाता  है
 ।  fer  खोज  में  तो  इससे  ज्यादा

 धन  लगता  ही  यदि  हम  युक्तियुक्त  प्रतिकर  देने  के  सिद्धान्त  को  मानें  तो  हम  इस
 प्रकार

 व्यय  की  सीमा  निर्धारित  नहीं  कर  सकते
 ।

 इन  सब  बातों  को
 न्यायाधिकरण

 पर  छोड़ना  पड़ेगा  ॥

 —
 ड  सन्तुष्ट  करना  पड़ेगा  कि  यह  जो  सारा  खर्चे  किया  गया  है  वह  ठीक  युक्तियुक्त  ढंग

 से

 एएए  वधययाकथर

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 किया  गया  है  ।  कल्पना  कीजिये  एक  पक्ष  व्यय  की  git  पेदा  करता  है  जिस  के  बारे  में

 न्यायाधिकरण समझता  है  कि  वह  ठीक  नहीं  है  तो  न्यायाधिकरण उस  रकम  में  कमीਂ  करेगा  ।

 जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  वह  तो  तथा  चोटों  के मुश्रावजे को कम से कम समझती को  कम  से  कम  समझती

 है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  ae  सीमा  बहुत  ही  कम  है  ।  ae  नीति  का  प्रदान  है  ।  जब  हमਂ  प्रतिकर

 देने  पर  सहमत  हैं  तो  बात  युक्तियुक्त  नहीं  है  कि  हम  ब्याज  की  कौर  ध्यान  न  दें  ।

 पूरा  नहीं  दिया  जायेगा  जैसा  कि  खण्ड  १३  के  परन्तुक से  स्पष्ट  होता  है  कि  इस  खण्ड  के

 दिये  जाने  वाला  कुल  धन  खण्ड  (२)  तथा  (३)  में  उल्लिखित  रनों  के  १  भाग  से  अधिक  नहीं

 होगा ।

 पहले  पांच  वर्षों  के  लिय  ५  प्रतिशत  कौर  बाद  के  चार  वर्षों  के  लिये
 ४  प्रतिदिन  के

 हिसाब  से  लगेगा  ।  €  वर्षों  के  बाद  यह  दरें  नहीं  रहेंगी  कौर  यदि  रकम  आधी  हो  जाय  तो  यह

 बन्द  हो  जायेगा  |  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  युक्तियुक्त  प्रतिकर  देना  हमारीਂ  बुनियादी  नीति

 इस  कारण  पह  भ्रावश्यक  हो  जाता  है  कि  ब्याज  भी  इसमें  शामिल  होना  चाहिये  |

 प्रतिकर  भ्रमित  है  या  कम  है  इस  बात  का  निर्णय  न्यायाधिकरण  करेगा  ।  सरकार  पक्षों

 द्वारा  प्रस्तुत  दस्तावेजों  कौर  लेखाओं  की  जांच  करेगी  कौर  जिस  बात  को  उपयुक्त  नहीं  समझेगी

 ससे  कभी  नहीं  करेगी  ।  इसलिये  संशोधन  ——¥  हम  स्वीकार  नहीं  कर  संकते--क्योंकि थे  बालें

 हमारे  बुनियादी  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  हैं
 ।

 1  उपाध्यक्ष में  माननीय  मंत्री  को  wa  भी  यह  सुझाव  दूंगा  कि  वह

 की  व्याख्या  करें  क्योंकि  विभिन्न  भागों  में  इसका  we  विभिन्न  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संख्या  १,  २,  ३,४,५, तथा  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखे  गें

 तथा  स्वीकृत हुये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 aug  १३  विधेयक का  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 १३  विधेयक  में  जोड़  दिया  ar  ।'

 खण्ड  १४.

 निर्धारण  करने  का

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 में  झपना  संशोधन  संख्या
 २२  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  जब  are  एक  व्यक्ति  से  कोई  चीज  लेते  हैं  तो  उसको  यह्  सन्तोष

 लो  होना  चाहिये  कि  उसके  हितों  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं
 जायेगा

 के  सभीਂ
 मामलों

 काਂ

 निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  करती  है  ।  ऐसे  मामलों  में  यह  श्रावस्ती  है  कि  न्यायाधिकरण  को

 देखने  का  शभ्रधिकार  दिया  जाये  कि  ड  युक्तियुक्त  है  या  नहीं  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है

 कि  वह  उचित  ढंग  से  व्यवहार  करेंगे
 ।

 माननीय  मंत्री  तो  इसके  जिम्मेदार  नहीं  होते
 ।  कागजात

 नीचे  से  जाते  हैं  धौर  मंत्री  तो  केवलਂ  हां  ही  करते  यह  बातें  न्यायसंगत  नहीं हैं  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  भी  यह  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  कि  वह  का  भ्रान्ति रूप  से  frre

 aust  में  ।
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 [Fo  ठाकुर  दास

 कर
 ले  काम  न्यायपालिका को  सौंपा  जाये  |  इसमें  सरकार  को  क्या  एतराज  है  ?  सरका ज

 को  चाहिये कि  वह  यहां  भ्र पनी  उदारता  का  परिचय  दे  ।

 fat  wo  साहू  वही  आपत्ति  संशोधन  संख्या  २२  पर  है--ये सब

 संख्या  १२  के  म्रनुपूरक हैं  कौर  वह  भ्र स्वीकृत  हो  चुका  है  ate  खण्ड
 ४

 के  अन्तर्गत  सिद्धान्तों
 को  स्वीकार किया  जा  चुका  है  ।  यह  संशोधन  उन  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  है  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय
 :

 मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहना  है  क्योंकि  खण्ड
 ४

 सभा  द्वारा

 स्वीकृत हो  चुका  है

 उपाध्यक्ष महोदय  दवारा  संख्या  २२  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत  हुआ
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 की  खण्ड  १४  विधेयक  का  बने  1”

 प्रस्ताव  व्वोकृत  |

 १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड १५  श्र  १६  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 2 \9——TfaITHT

 में  भ्र पना  संशोधन  संख्या  ६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  खण्ड  १७  में  नकद  भुगतान

 लका  उल्लेख है  ।  कम  से  कम  भुगतान  का  तरीका  तो  बदलना  चाहिये  ।  बम्बई  में  इनामदारों का

 eared  किया  गया--वहां  मुआवजा  बोस  मं  दिया  यहां  नकद  भुगतान का  है  ।

 यह  ast  विचित्र  बात है
 ।

 कई  राज्यों में  दूसरे  तरीके  ७,  गये  हैं  इससे  कोई  न्याय  नहीं  होता
 ।

 में  समझता  हुं  इस  संशोधन  पर  माननीय  मंत्री  विचार  करेंगे
 ।

 पंडित ठाकुर  दास  पृष्ठ  १०  पर  हम  देखते  हैं  कि  जो  व्यक्ति
 न

 करे  वह  को  न्यायाधिकरण  में  नहीं  ले  जा  सकता  ।  यह  उपबन्ध बड़ा  कठोर  है  ।  जो  व्यक्ति

 कानून  नहीं  जानता  ate  इस  प्रकार  नहीं  करता  वह  तो  न्यायाधिकरण  के  सामने  अपना

 मामला  रख  ही  नहीं  सकता  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  बात  पर  जरूर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 15.0  के०  दे०  मालवीय  :  माननीय  श्री  भरुचा  का  संशोधन  हैं  कि  नकद  रुपये  की  जगह

 अति कर
 ४

 प्रतिशत  प्रति  वर्ष  के  ब्याज  वाले  बोस  के  रूप  में  दिया  जाय  जो  १५  वर्ष  तक  पूरा

 हो  ।  इन  सौदों में  जो  वास्तविक  प्रतिकर  होगा  वह  aire  नहीं  होगा  ।  यह  बात  युक्तियुक्त

 नहीं  हैं  कि  सरकार  १५  वर्ष  तक  ७, आवज  के  भुगतान  बौंड्स  द्वारा  करे  जब  कि  रकम  ज्यादा  नहीं

 में  ठीक  ठीक  रकम  के  बारे  में  तो  बता  नहीं  सकता  किन्तु  प्रति  वर्ष  हमें  बोस  या  तीस  लाख  से

 अधिक  मुआवजा नहीं  देना  पड़ेगा  ।  इतनी  छोटी  रकमਂ  के  लिये  बॉंडों  में  मुग् राव जा देना  ठीक

 प्रतीत  नदीं  होता  ।  इस  कारण  इस  संशोधन  को  स्वीकार  sal  किया  जा  सकता
 |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ६  सभा में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत  हुमा ॥

 उपाध्यक्ष  प्रदान यह  है  :

 खण्ड  १७  विधेयक  का  बने  12.0

 a
 प्रस्ताव  ।

 मूल
 प्रंग्रेजो  में



 २०  १९५७  कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  विधेयक  ४७३

 खण्ड  १७  चिरैया  में  जोड़  दिया  गया  ।

 wee  १८  से  २८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 खण्ड  १,  अधिनियमन सुत्र सुत्र  तथा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 to  में  प्रस्ताव करता  हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये
 ी

 महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत
 |

 ठाकुर दास  भार्गव  :
 खण्ड  १६(२)  में  जीत  किये  जाने  वाले  क्षेत्र  का  जिला

 तथा  राज्य  ane  बताना  होगा  ।  इस  से  कई  उलझनें  पेदा  होंगी  ।  क्षेत्रफल  शादी  भी  देना

 होगा  ।  इससे  मुकदमेबाजीਂ  बढ़ेगी  |  नियम  बनाते  समयਂ  इन  बातों  पर  ध्यान  रखें  ।  में  केवल

 यहीਂ  चाहता  हुं  कि  मुकदमेबाजी न  हो

 सरकार को  खोज  करने  के  लिये  तीन  वर्ष  ar  wale  चाहेगी--इस सम्बन्ध  में  में

 यह  कहना  चाहता  हुं  कि  बाद  में  सरकार  कोई  अधिकार  न  रखे  ।  इसमें  अपील  भी  तीस  दिन  को

 अवधि  के  भीतर  ही  किया  जा  सकता  है  खण्ड  २०  (2)  के  भ्रधघीन  are  भीਂ  कम  हैं  ।

 यह  बात  भी  भ्रनुचित  है  ।  आप  इस  बात  को  देखें  पर्याप्त  समय  ala  के  लिये  रखें  ।

 मेल कोटे  (  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय योजना  के  wes  ६०  मिलियन  टन  कोयला  पैदा  करने  का  लक्ष्य  है  ।  यह  लक्ष्य  प्राप्त

 करना  बात  नहीं है  ।  इस  समय  ३९  मिलियन  टन  कोयला  ि  होता  है  |  इसलिए  मैं

 यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  कोयला  क्षेत्रों  के  बारे  में  जल्दी  से  जल्दी  मंजूरी  दें  ।

 दक्षिण  में  लिग्नाइट  के  अतिरिक्त  १.  ५  मिलियन  टन  कोयला  सिंगरेनी  कोयला  क्षेत्र  में

 निकाला  जाता  है  ।  इस  पर  ८
 करोड़  का  और  व्यय  होगा  |  वहां  का  उत्पादनਂ  ३  मिलियन  टन  निर्मित

 किया गया  है  ।  दक्षिण  में  कोयले  st  कमी  है  सनौर  वह  कमी  उत्तर  भारत से  पूरी  को  जाती  है  ।

 कलकत्ता  से  बहुत  सा  कोयला  मद्रास  भेजा  जाता  है  ।  में  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  यदि  सिंगारेनी

 में  अधिक  कोयला  निकल  सके  तो  प्रयत्न  किये  जायें  क्योंकि  इससे  रेलवे  में  वहन  का  इतना  जोर

 नहीं  होगा  are  दक्षिण  की  श्रावद्यकतायें वहां  से  हीਂ  पुरी  हो  जाया  करेंगी ।

 धी  भरूचा :  में  चाहता  हूं  कि  नियमों  में  शब्द की  व्याख्या  को  जाय े।

 श्री  ए  दे०  मालवीय  :  उसकी  परिभाषा  कर  दी  जायेगी  |  अब  श्रमिक  में  कुछ  नहीं  कहना

 चाहता ।  में  माननोय  मित्र  को  आश्वासन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमें  सिंगरेनी  कोलया  खान  की

 उत्पाद-वृद्धि
 की

 बड़ी  उत्सुकता  है
 ।

 हम  यह  बात  सोच  रहे  हैं  कि  इस  समय  से  कसे  पूरा  पूरा

 फायदा  उठाया  जा  उकता  थि  हम  चाहते  हैं  कि  हम  अपने  निश्चित  उद्दीन  पूरे  कर  लें  ।  खोज

 की  तीन  वर्ष  की  waft  के  बारे  में  कुछ  गलतफहमी  है  ।  यदि  हम  खोज  कम  समय  मं  कर  सकें तो

 उस  पर  तीन  वर्ष  नहीं  लगाये  जायंगे  ।  कुछ  खानों में  हमने  जल्दी  काम  किया  है  ।  हमने  खोज

 कर  ली  है  भ्र ौर  हम  समय  व्यथ  नहीं  गंवाना  चाहते  ।  इसी  कारण  हमने  भूमि  के  ज  का

 रखा  हमारा  उद्देश्य  अपना  लक्ष्य  पुरा  करना  है  सरकारी  क्षेत्र  में  १२  मिलियन

 टन  कोयला  निकालना  ।

 जहां  तक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है--मैं  सभा  को  यह  श्राइवासन  देना  चाहता  हूं

 कि  हम  उनकी  सहायता  करने  के  लिय  पूरी  सुविधायें  देने  को  तैयार  हूँ  ताकि  ag  भी  १०  मिलियन
 er  ee  dene
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 6५  दे  करों  का  अस्थायी  संग्रह  विधेयक  २०  LEVY,

 के०  दे०

 टन  की  पैदावार
 का  लक्ष्य  पूरा  कर  लें  ।  हम  पुरी  को दिदा करेंगे  कि  इसके  मार्ग में  कोई

 क | र
 ।

 मुझ  आशा  है  कि  हम  अपने
 ध  उद्देश्यों पर जुटे रहेंगे भ्रौर

 पर  लुटे  रहेंगे  प्रौढ़  उन्हें  पूरा

 करेंगे  |

 उपाध्यक्ष महोवय : प्रइन यह है : महोवय  :  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  मी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 वक

 करों  का  अस्थायी  संग्रह  (aearat  संशोधन  fdas

 बिस  उपमंत्री  ब०  रा०
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 करों  का  weary  संग्रह  १९३१  में  एक  प्रत्याशी safe  के

 लिये  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1”

 इस  विधान  के  सम्बन्ध  में  मतभेद  बिलकुल  नहीं  के  बराबर  है  ।  इसका  उद्देश्य  विधेयक

 के  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  में  स्पष्टतया रखा  गया  है  ।  इसलिये  में  उस  उद्देश्य की  हीਂ

 थोड़ी  व्याख्या  करूंगा  ।  करों  का  अस्थायी  संग्रह  प्रीमियम  की  धारा
 ४

 (2)  (7)  में  निश्चित

 कर  दिया  गया  था  कि  धारा
 ४

 (8)  के  घिन  घोषित  व्यवस्थाओं  उन  ope  के  विधेयक  के

 पुरःस्थापित  होने  की  तिथि  के  बाद  साठवां  दिन  समाप्त  होने  पर  प्रभाव  ye  हो  जायेंगी  +

 इस  व्यवस्था  के  उन  व्यवस्थापकों  के  सम्बन्ध  में  वित्त  विधेयक  2)

 १४  १९५७  के  बाद  भाव-शून्य  हो  जायेगा  जिनको  इस  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  तुरन्त

 ही  प्रभावी बना  दिया  गया  था  ।  माननीय सदस्य  जानते  हैं  कि  यह  सत्र  इस  महीने  के  पन्त तक  ही

 चलेगा  ate  सभा  को  वित्त  विधेयक  पर  विचार  करने  का  समय  नहीं  मिलेगा  ।  शायद  वित्त

 विधेयक की  सभी  अवस्था यें  अगस्त  के  अन्त  तक  निबट  पायेंगी  ।

 यह  भ्रावइ्यक है  कि  १९४७  के  वित्त  विधेयक  की  उन  व्यवस्थापकों  जिन्हें

 करों  का  weary  संग्रह  अधिनियम  १९३१  के  क्षेत्र  में  रख  दिया  गया  वित्त  विधेयक  पारित

 होने तक  विधि  के  रूप  में  प्रभावी  रखा  जाये  ।  इस  उद्देश्य से  करों  का  अस्थायी  संग्रह

 १३१  के  खण्ड  की  धारा  (४)  की  उपधारा  (२)  ate  धारा  (x)  की  उपधारा  (१)

 को  इस  विधान  द्वारा  weary  तौर  पर  संशोधित  किया  जा  रहा है  ।

 यहँ  केवल  भ्रस्यायी  विधान  ही  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 कृष्णा स्वामी
 :

 माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  एक  बहुत  सरल

 सा  विधेयक है  ।  यह  इतना  सरल  नहीं  है  ।  वर्तमान  भ्र धि नियम  के  अधीन  साठ  दिनों  की  एक

 सीमा  नियत  कर  दी  गई  है  जिनमें  कार्यपालक  भ्रधघिकारी  संसद  के  अनुमोदन  के  बिना  ही

 संग्रह  करके  बाद  में  उसके  लिये  संसद्‌  का  अनुमोदन  प्राप्त  कर  सकते  हैं
 ।

 इसलिये  विधेयक  दवारा

 यह  अवधि  १२०
 दिनों  की  की  जा  रही  है  ।  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण बात  है  ।

 यदि  वित्त  मंत्री  इस  विधान  द्वारा  कराधान  सम्बन्धों  प्रस्तावों  पर  श्रमिक  विस्तृत  रूप

 से  चर्चा  कराना  चाहते  तो  उन्हं  इसकीਂ  अवधि  में  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  रखना  चाहिये  था
 ।

 रह

 *राष्ट्रपति की  सिफारिश से  प्रस्तुत  ।

 मल  अंग्रेजी  में



 २०  १९५७  करों  का  अस्थायी  संग्रह  विधेयक  voy

 इंगलैण्ड  में  भ्रन्तकलीनਂ कर-संग्रह  अघिनियम  के  अधीन  करों  के  संग्रह के  लिये  चार

 महीनों  का  समय  दिया  जाता  है  ।  वहां  कॉमन्स सभा  एक  संकल्प  द्वारा  वित्तीयਂ  प्रस्तावों

 का  अनुमोदन कर  देती  कौर  इसलिये  वह  संसद  की  सहमति  के  समान  हीਂ  होता  है  ।  सभा  उन

 प्रस्तावों  पर  विचार  करने  site  शरीक  ध्यान  देती  इसलिये  अधिक  अवधि  रखने  से

 वारिक  भ्र सुविधायें कम  हीਂ  हो  पाती  है  ।

 लेकिन  इस  विधेयक  में  दोनों  प्रकार  की  त्रुटियां  हैं  ।  एक  ate  तो  वह  अस्थायी  विधान

 जिसकी  भ्रावश्यकता  ही  नहीं  पड़ती  यदि  विधान-कायम  का  ठीक  प्रकार  से  समायोजन  किया  जाता  |

 दूसरी  wae  बढ़ाने  से  कई  पेचीदगियां  पैदा  हो  जायेंगी
 ।

 यह  इसलिये कि  कराधान

 के  अधिकांश  प्रस्तावों  का  प्रभाव  झाम  उपभोग  की  वस्तुभ्नों  पर  ही  पड़  रहा  है  ।  कौर  यदि  इन

 में  से  किसी  भी  प्रस्ताव  को  बाद  में  बदला  तो  इन  करों  की  राशि  उत्पादकों को  नहीं

 लौटाई  जा  उपभोक्ताओं  की  करना  भी  व्यावहारिक  हो  जायेगा  ।  जितनी

 ही  अवधि  श्रमिक  हानि  भी  उत्तरी  ही  अधिक  उस  हानि  को  फिर  पुरा भी  नहीं

 किया ज़ा  सकेगा

 wea  Hare  के  तीनਂ  प्रयोजन  होते  हैं--राजकोष  को  राजस्व की  हानि  न  होने

 देना
 ,  प्रस्तावों  की  घोषणा  शौर  उनके  भ्रनुमोदन  के  बीच  कर-ग्रपवंचन  को  कौर  संसद

 को  उस  पर  विचार  करने  के  लिये  पर्याप्त  समय  देना  ।  साठ  दिनों  की  रखने  से  दो

 जन  तो
 पूरे  हो  जाते  लेकिन  तीसरे  प्रयोजन  के  लिये  तो  प्रक्रिया  नियमों  में  परिवर्तन  करना

 ही  वांछनीय है  ;  कौर  उसके  लिये  स्थायी  विधान  ही  होना  ग्र स्थायी  नहीं  ।  इसलिये मैं

 इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  मोहम्मद  इमाम  :  इस  विधेयक  का  विरोध  करना  मेरा  है  ।

 अच्छा  होता  ate  वित्त  मंत्री  यहां  उपस्थित  होते  ।  अभी  पांच  ही  दिन  पहले  उन्होंने  झपने

 कराधान  प्रस्ताव  रख  कर  सभी  सदस्यों  देश  भर  को  भौंचक्का कर  दिया  था  Wa

 राज वे  उन  करों  के  संग्रह के  लिय  अनुमति मांग  रहे है  |  अभी हम  इन  करों  के  उपकरणों पर

 विचार  भी  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  अभी  देश  की  जनता  की  राय  भीਂ  इस  के  सम्बन्ध  में  मालम  नहीं

 हो  सकी  है  ।  इसके  लिय  oe  में  पारित  एक  अधिनियम  का  पत चित चक  लाभ  उठाया जा  रहा

 है  ।  बिटिया  शासन  के  ग्रन्तगंत  इस  अधिनियम  को  नामनिर्देशित  सदस्यों  ने  ही  पारित  किया

 जनता  के  प्रतिनिधियों ने  नहीं  ।  लेकिन  ae  तो  हम  लोकतांत्रिक यग  में  इसलिये  कार्यपालिका

 को  ऐसी  ताना शाहाना  शक्तियां  नहीं  देनी  चाहिय े।

 यदि  हम  इन  करों  के  संग्रह  की  शक्ति  वित्त  मंत्री  को  दे  तो  हम  ग्रसने  प्रभाव  सम्पन्न

 भ्र धि कार  से  वंचित हो  जायेंगे  ।  इस  प्रकार  तो  यह  सभा  सरकार  के  प्रत्येक  विधान  को  अनु

 मोहित  करने  की  साधन  मात्र  रह  जाती  है  ।  यह  लोकतांत्रिकता  के  विरुद्ध  है  ।  लोकतांत्रिकता

 के  reed से  ही  हर  वर्ष  जनता  पर  छह  नये  कर  थोपे  जा  रहे  हैं  ।  इन  करों  के  सम्बन्ध  में  हमें

 अपनी  रायਂ  व्यक्त  करने  का  अवसर  मिलना  ही  चाहिये  ।  यदि  इस  विधान को  स्वीकृत  कर

 दिया  तो  हमें  वह  अवसर  नहीं  मिलेगा  ।  में  जानता  हूं  कि  सरकार  द्वितीयਂ  पंचवर्षीयਂ  योजना

 के  लिये  अधिक  से  अधिक  धन  संग्रह  करने  के  लिय  st  यह  शीघ्रता कर  रही  लेकिन  हमारीਂ  योजना

 भी  ठोस  आघार  पर  नहीं  बनाई  गई  है  ।  उससे  गत  ७  या
 ८

 वर्षों  में  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  |

 मं प्रे जी  में
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 मोहम्मद

 मेरे  कहने  का  aed  यही  है  कि  यदि  हमें  कराधान  के  सम्बन्ध  में  राय  व्यक्त  करने

 का  नहीं  दिया  तो  वह  निर्वाचकों  के  प्रति  बड़ा  अन्याय  होगा  ।  इसलिये इसका

 विरोध  करता  हूं  ।

 शी  थें०  ०  नायर
 :

 यह  कहना  ग़लत  है  कि  यह  एक  सरल  सा  विधेयक  है  ।

 सरकार  परिस्थितिवश ही  ६०  दिनों  की  waft  को  १२०  दिनों  तक  बढ़ाने  के  लिये  विवाद  हो

 गई  है
 ।

 जिन  कुछ  वस्तुप्नों  पर  शुल्क  लगाया  जा  रहा  उनके  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है
 ?

 मूल  अघिनियम

 में  संसद्‌  की  मान्यता
 न

 मिलने  पर  कुछ  शुल्कों  की  वापसी
 की

 भी  व्यवस्था  है  ।
 जब  सरकार

 ने

 इस  विधान  में  कोई  ऐस  व्यवस्था  नहीं  की  है  कि  संसद्‌  की  स्वीकृति
 न

 मिलने  पर  कुछ  शुल्कों  को  वापस

 किया  जाये  ।  यदि  मिट्टी  के  तेल  की  भांति  कुछ  अन्य  sega  पर  से  भी  संसद्‌  की  चर्चा  के  बाद  शुल्क  हटाये

 जाते  हैं  तो  उनकी  वापसी  कसे  की  जायेग
 ?

 मूल  अ्रधिनियम की  धा  रा  ४  में  वापसी  की  व्यवस्था की  गई

 लेकिन  हम  वह  वापसी  कसे  करेंगे
 ?

 यदि  सरकार  वापसी  करने  का  निर्णय  भी  करतीं  है  तो  उसे

 कार्यान्वित  कसे  करेगे  ?

 QEYR-VV FT ACHTL FT Tet FF WINE में  सरकार  ने  पहले  कुछ  उत्पादन  शुल्कों  के  रूप  में  संग्रहीत  राशि  को  वापस  करने

 का  निर्णय किया  था  लेकिन  बाद  में  इसी  निर्णय  पर  पहुंची  थी  कि  वापसी  की  राशि  उपभोक्ताओं  तक

 पहुंच  ही  नहीं  पायेगी  ।  इसलिये  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  fas  इतना  ही  नहीं है
 कि  श्रन्तकलीन  कर-संग्रह

 की  पद्धति  में  परिवर्तन  किया  उसकी  अवधि  बढ़ाई  जाये  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  विधान  की  आवश्यकता  केवल  इसीलिये  पड़ी  है  कि  हमने  राय-व्यस्क

 सत्र  को  दो  भागों  में  बांट  दिया  है  ।  यह  वांछनीय  नहीं  है  कि  हम  भ्र भी  तो राय-व्यस्क पर  चर्चा  कर  लें

 कौर  फिर  महीने-डेढ़  महीने  बाद  हराकर  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  करें  ।  यह  सब  एक  ही  सत्र  में  होना

 चाहिये था

 यदि  हम  राय-व्यस्क सत्र  में  अन्तरावधि न  रखते  तो  इस  विधान  की  ग्रा वश्य कता ही  नहीं थी  ।

 बह  प्रथा  उचित  नहीं  है  ।

 तीसरा  बात  यह  है  कि  हम  जिस  विधान  का  संशोधन  कर  रहे  हैं  वह  स्वयं  भी  एक  संशोधन

 यक  था  ।  १९३१  के  करों  के  न्०  संग्रह  प्रीमियम  से  पहले  कर-संग्रह  के  लिये  ३०  दिनों की  ही

 अवधि  PERS  में  सर  जाज  बूस्टर  ने  ६०  दिनों  की  अवधि  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  समय  भी  ठीक

 ऐसे  ही  तके  दिये  थे  ।  सरकार  अपनी  st  सुविधा  देखती  हैं  जनता  की  नहीं  |  राय-व्यस्क  सत्र  को  दो  भागों

 में  बांटना  उचित  नहीं  है  ।

 कब  इस  अवस्था  में  भी  सरका  र  को  सभा  में  साफ़-साफ़  स्थिति  प्रकट  कर  देनी  चाहिये  ।

 मेरे  कहने  का  झा दय  यही  हैं  कि  उपमंत्री  का  यह  कथन  ग़लत  है  कि  यह  एक  सरल  सा  विधेयक

 सोरेन  राय  :  इस  विधान  द्वारा  केवल  साधारण  प्राय-कर  के

 संग्रह  के  लिये  ही  होना  चाहिये  था  क्योंकि  राय-कर  तो  जारी  ही  रहता  है  लेकिन  कभी  तो  हम  कई  प्रकार

 शुल्क  लगाने जा  रहे  हैं  जेसे  कि  सम्पत्ति का  कर  क  के  क  े  क  े  ४.  ७.  #

 11.0  मंत्री
 तो  त०  :

 करों  का  झ्र स्थायी  संग्रह  प्रीमियम  का  सम्पत्ति  के

 कर  से  कोई  भी  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  उसको  सभा  से  पारित  करेगी  ।
 ह  मारना  ne  2  es

 अंग्रेजी  में
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 fart  बीरेन  राय
 :

 संसद  का  अगला  सत्र  १४ या  gy  जुलाई से  होगा  इसलिये  १२०  दिनों  के

 स्थान पर  इसे  Co  दिनों  की  अवधि  रखने  से  भी  काम  चल  सकता  था  ।  इस  अस्थायी  संग्रह  से  कुछ  दरों  को

 विमुक्ति भी  देनी  चाहिये  थी  जैसे  कि  रेल  किराये  की  दरें  ।

 शी ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  वह  भी  इसमें  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 बीरेन  राय
 :

 साधारण  जनता  पर  प्रभाव  डालने  वाले  कुछ  शुल्कों  को  भी  विमुक्ति  देवी

 चाहिये  थी  |

 fon  ईश्वर  were
 :

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करके  यही  प्रदर्शित  करना  चाहता

 हूं  कि  में  साधारण  जनता  को  चूसने  वाले  इस  राय-व्यस्क  से  सहमत  हूं
 ।

 इसे  तो  मैं  उचित  समझता  हूं

 कि  अस्थायी  कर-संग्रह  के  लिये  व्यवस्था  करना  आवश्यक  होता  हैं  लेकिन  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि

 इस  राय-व्यस्क  द्वारा  साधारण  जनता  पर  करों  का  भार  बहुत  whew  बढ़ा  दिया  यया  हैं  ।  इसे  श्रतिसंयम

 मात्र कहना  प्रनीत  हूँ  ।  यह  प्राय-व्यस्क  साधारण  जनता  को  बिल्कुल  ही  बरबाद  कर  देगा

 में  इस  संशोधन  विधेयक  का  विरोध  करता  हुं  क्योंकि इसका  विरोध  न  करने का

 इन  कराधान-प्रस्तावों का  मौन  अनुमोदन ही  होगा

 fro  ति०  कृष्णमाचारी  :  इस  पर  जितने  भी  दोषारोपण  किये  गये  हैं  उन  सब  का  श्रीकांत

 जोर  इसी  एक  बात  पर  है  कि  राय-व्यस्क  सत्र  को  दो  भागों  में  रखा  गया  है  |  प्रभी-प्रभी  बाद  में  जो  सदस्य

 बोल थे  उनको  बातों  को  छोड़  कर  अन्य  सभी  माननोय  सदस्यों
 को

 ATA  इसी  दृष्टिकोण से

 की  गई  हू  कि  प्राय-व्ययन  सत्र  को  दो  भागों  में  बांटना  उचित  नवदीं  था  ।

 लेकिन  यह  निर्णय  तो  माननीय  सदस्यों  की  सुविधा  के  विचार  से  ही  किया  गया  था  कि  जून  और

 गुरू  जुलाई  के  मदीने  में  उन्हें  बल्ली  की  गर्मी  में  न  रहना  वे  अपने  घरों  में  रह  सकें  ।  इस  सभा के

 art  से  अधिक  सदस्यगण नये  हैं  ।  tl  नायर  तो  काफ़ी  समय  से  सभा  के  सदस्य  उन्हें  याद  होगा  कि

 पांच  वर्ष  पूर्व  पिछले  अवसर  पर  भी  हमें  लगभग  के  मत  तक  ही  बैठना  पड़ा  था  श्रौर कई नये कई  नये

 सदस्यों को  उससे  बड़ी  सुविधा हुई  थी  ।

 इसका  यह  मतलब  नहीं  हैं  कि  इससे  सरकार  को  कोई  सुविधा  ही  नहीं  होती  प्रौढ़  इसमें  केवल

 सदस्यों  को  सुविधा  ही  देखी  गई  हैं  ।  लेकिन  व्यक्तिगत  तौर  पर  मुझे  स्वयं  इससे  किसी  भी  प्रकार  की

 ग्र सुविधा न  होती  क्योंकि  राय-व्यस्क  पारित  कराने  के  लिये  मुझे ही  उपस्थित रहना  शझ्रावदयक

 नहीं था  ।  वैसे  मैं  जून  के  अन्त  तक  दिल्ली  में  रहूंगा  ही  ।  लेकिन  यह  निर्णय  इसीलिये किया  गया  था

 कि  जून  का  महीना  श्र  शुरू  जुलाई  का  पखवारा  दिल्‍ली  में  काटना  कुछ  कठिन  ही  होता  हैं  |  गौर  सरकार

 उन  दिनों  माननीय  सदस्यों  को  दिल्ल  में  रहने  पर  मजबूर  करने  की  निर्दयता  नहीं  करना  चाहती  थीਂ  ।

 इसका  यही  स्पष्टीकरण  है  ।  यदि  माननीय  सदस्यों  की  दृष्टि  से  यह  उचित  नहीं  तो  उन्हें  पहले  ही  सभा

 के  नेता  या  संसद-का  मंत्रो  को  उसकी  सूचना  दे  देनी  चाहिये  थी  ।  हो  सकता  है  कि  मामले
 की  जांच  होती

 भ्र  प्राय  माननीय  सदस्यों  को  इच्छा  का  पता  लगाया  जाता  |

 इसीलिये  यह  श्रावव्यकता  सामने  करायी  है  कि  सभा  का  कायें  इस  प्रकार  बांटने  के  बाद

 बैठकें  प्रम  होने  तक  छः  सप्ताहों  की  अन्तरा वधि  रहने  के  कारण  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाय

 एक  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  इसकी  अवधि  १२०  दिनों  की  कयों  रखी  गई  है
 |

 यह  इसीलिये  किया  गया है

 कि  शायद  सभा  का  कप  अगस्त  के  तीसरे  सप्ताह  या  उसके  भी  कुछ  बाद  में  पूरा  हो  सकेगा
 |  हो  सकता  है

 fa  जल्दी
 भी  हो

 जाय
 ।

 यदि  माननी
 य

 सदस्य  यह  महसूस  करते  हैं  कि
 वित्त

 विधेयक  को  अनुदानों की  मांगों Se od

 मल
 अंग्रेजी  में
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 ती०  त०

 से  पहले  लेना  चाहिये  att  उसकी  सभी  श्रवस्थायें  एक  ही  पखवारे  में  समाप्त  कर  देनी  चाहियें  तो  उस

 सीमा तक  इस  अधिनियम  विद्वेष  के  कराये-संचालन  के  लिये  समय  के  उचित  बंटवारे  से  सम्बन्धित  इस

 यक  व्यवस्था यें  अरप्रयोगावस्था में  पड़  जायेंगी  ।  इसीलिये  हम  वित्त  विधेयक  को  उसी  रूप  में

 मित  करेंगे  जिसमें  कि  सभा  चाहती  है  ।  कौर  यदि  सभा  वित्त  विधेयक  पारित  करने  में  पांच  या  दिन

 लगाती हैँ  राज्य-सभा  उसमें  चार  या  पांच  दिन  लगाती  है  तो  हम  जुलाई  के  og  तक  सभा  HTT

 समाप्त
 कर

 सकेंगे  |
 तब  यह  वित्त  विधेयक  भी  ७५  दिनों  की  अवधि  में  क्रिया कारी  होगा  |  तब  हमें  OY,

 दिनों  के  समय  की  आवश्यकता रह  जायेगी  ।  हमने  १२०  दिन  इसलिये  रखे  हैं  कि  शायद  उसमें  ok  से

 अधिक  दिन  लग  जायें  ।  हो  सकता  है  १०५  दिन  लग  हां  १२०  दिन  तो  नहीं  लगेंगे  ।

 दूसरा  प्रदान  यह  उठाया  गय  था  कि  विस्तारित  अवधि  दिसम्बर  तक  क्यों  रखी  गई  इस

 कि  दूसरे  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  का  कोई भी  अवसर  नहीं  जो  भी  श्रभी

 मेरा  वैसा  कोई  कार्यक्रम नहीं  है  ।  विधि  विभाग  बहुधा  अस्थायी  विधानों  के  लिखता  है--वर्ष  के  पन्त

 तक  ।”  सरकार  इससे  कोई  अनुचित  लाभ  नहीं  उठा  रहा  है  ।  यह  विधेयक  एक  विद्या

 जन  के  लिये है  ।  जब  विरोधी  दल  इसका  अनुमोदन  करे  या  न  यह  दूसरी  बात  है  ।  पर  मैं  आपको

 श्रीवास्तव  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  का  प्रयोग  सीमित  ही  प्र  वह  सभा  की  बैठकों  का  क्रम  बदलने

 के  कारण  ही  आवश्यक हो  गया  है  ।  श्रब  यदि  श्राप  बैठकों  के  क्रम  पर  ही  आपत्ति  कर  कौर  उसे  बदल

 तो  पारित  होने  पर  भी  इस  विधेयक  की  व्यवस्थापकों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जायेगा  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  संसद-कार्य  मंत्री  सभा  के  नेता  को  सहमत करके  सिद्ध  की  बैठकों  के  समय  यह

 परिवर्तन  करा  लें  कि  वर्तमान  सत्र  लगातार  मध्य  जुलाई  तक  जारी  तो  शायद  हमें  चके  की

 मांगों  में  बीस  या  पच्चीस  वित्त  विधेयक  में  सात  या  श्राठ  दिन  लगेंगे  राज्य-सभा  भी  वित्त

 विधेयक में  या  सात  दिन  और  इस  प्रकार  हम  १५  जुलाई  तक  सभा  का  कायें  समाप्त

 कर  लेंगे |  प्रौर  १४  जुलाई  इसकी  अन्तिम  तिथि  है  ।  इसलिये  इसमें  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 यदि  श्राप  चाहे  तो  इसी  विचार  को  दूसरे  तरीकों  से  भी  कार्यान्वित  कर  सकते  हैं  ।  यदि  सभा

 इस  विधेयक  को  पारित  भी  कर  देती  तो  भी  वह  क्रिया कारी  नहीं  हो  पाता  ।

 मेरे  उपमंत्री  ने  यह  ठीक  ही  कहा  था  कि  यह  एक  सरल  सा  विधान  क्योंकि  यह

 विधान  तो  अपने  श्राप  में  सरल  ही  है  ।  उसमें  कोई  भी  अन्य  निहित  प्रयोजन  नहीं  हैं  ।  उसके  द्वारा  न

 तो  किसी  पर  जुरमाना  किया  जा  रहा  न  किसी  भी  दल  के  माननीय  सदस्यों  को  उनके

 विशेषाधिकारों से  वंचित  किया जा  रहा  है  मेरी  भावना  हैं  कि  मैंने  he  मेरे  सहयोगी  ने

 वही  कुछ  कहा  है  जो  हमें  कहना  चाहिये
 था  ।

 यह  वापसी  की  समस्या  भी  नई  नहीं  है  ।  हमेशा  से  यही  होता  श्री  रहा  है  ।  कभी-कभी

 संसद  अपनी  राय  बदल  देती  या  कभी-कभी  हम  संसद्‌  राय  के  अनुसार  अपनी  राय  बदल

 देते  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  त्यागी  ने  यह  उठाया  वे  स्वयं  भी  कई  वर्षों  तक  राजस्व  तथा

 व्यय  मंत्री  के  पद  पर  रहे  ्र  उन्होंने  उसे  बड़ी  खूबी  से  सम्भाला  है
 ।

 मुझे
 विश्वास

 है  कि

 यदि  मैं  पिछले  रिकार्डों को  तो  मुझे  कई  ऐसे  उदाहरण  मिलेंगे  जहां  राजस्व  तथा
 व्यय

 मंत्री  को

 समय  के  वित्त  मंत्री  की  कौर  से  उत्तरदायित्व  लेना  पड़ा  होगा  कौर  धारा  २३  के  अधीन  जनता  से

 शुल्क  संग्रह  करने  की  व्यवस्था  में  रहो-बदल  करना  पड़ा  होगा  |  यह  तो  सामान्य
 र

 होता  ही  रहा

 है  ।  यह  शक्ति  कार्य-पालिका को  प्रदान  की  जाती  है  पौर  कार्य-पालिका उसका
 प्रयोग

 बहुत

 कभी  ही  are  विवेकपूर्ण  ढंग  से  जनता  के  लाभ  के  लिये  ही  करती  है
 ।

 मुझे  इसी  भी  कोई  सन्देह  नहीं
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 चुकी  उन  बीसियों  अवसरों  पर  मेरे  माननीय  मित्र  ने  सदा  ही  धारा  २३  का  सदुपयोग  ही  किया  हू  ।

 उन्होंने  कभी  भी  उसका  दुरुपयोग  नहीं  किया  ।

 मैं  माननीय  मित्र  को  श्रावस्ती  करता  हूं
 कि

 मैं  उन्हीं  के  क़दमों  पर  चल  रहा  हूं  ौर  मैं

 धान  के  औचित्य  शौर  इस  सभा  के  नियमों  से  भटक  नहों  रहा  हूं  ।  मैं  एक  बार  फिर  दोहराता हूं

 कि  मेरे  उपमंत्री ने  अपने  भाषण  के  आरम्भ  में  यह  बिल्कुल  ठीक  ही  कहा  था  कि  यह  विधान  एक

 सरल  सा  विधान  है  ।  ate  सभा  के  समय  में  परिवर्तन  के  कारण  ही  आवश्यक  हो  गया  है  ।

 गनी  नारायणन कुट्टी  मेनन  :  (  मुकन्द पु  यदि
 वित्त  विधेयक  पारित  करने  तक  संसद  कुछ  चीज़ों  के

 उत्पादन  शुल्क  में  कमी  कर  देती  तो  उस  समय  तक  जनता  द्वारा  दिये  गये  अतिरिक्त  मूल्यों  की

 वापसी  कैसे  होगी ?

 शी  fro  त०  वह  तो  इस  विधेयक  के  पारित  न  करने  पर  भी  होगा  ।  १५  जुलाई

 तक  तो  विक्रेताओं  अन्य  सभी  के  कार्य  इसी  प्रकार  जारी  रहेंगे  ही  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह  है

 कि  करों  के  अस्थायी  संग्रह  अघिनियम  १९३१  म  एक  अस्थायी  के  लिये  संबोधित

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  बी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 इस  विधेयक  मं  कोई  भी  संशोधन  नहीं  हैं  ।

 यह  है  :
 अ  कहे

 खण्ड  १  कौर  २,  अधिनियमन  सूत्र  और  नाम  विधेयक  के  अंग  बन  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 wey  १  att  २,  अधिनियमन  सुत्र  धौर  नाम  विधायक  सें  जोड़  दिये  गय
 ।

 fat  ति०  त०  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  16.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 ॥

 प्रौद्योगिक  विवाद  विधेयक

 श्रम  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  )  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 प्रौद्योगिक  विवाद  nfafrar  १९४७  में  आगे  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किय  जाये  प

 इस  विधेयक  में  चार  ही  खण्ड  हैं  ।  हालांकि  यह  एक  छोटा  सा  विधेयक  लेकिन  इसमें  जो  विषय

 लिया  गया  है  वहू  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है
 |

 इसका  प्रभाव  मेहनताना  वर्गों  की  विख्यात  जनता  पर  पड़ेगा
 |

 उद्योग  के  क्षेत्र  मं  भी  इसके  कुछ  परिणाम  होंगे  ।  मैं  विधेयक  की  व्यवस्थाओं  की  व्याख्या शर  इस

 देश  की  श्रनिवायंता  के  स्पष्टीकरण  से  यह  श्रावव्यक  समझता  हूं  कि  इस  विषय  से  सम्बन्धित

 विधान  की
 आरम्भिक

 अवस्था  के  बारे  में  कुछ  eyi  देश  में  लगभग  इसी  प्रकार

 की  परिस्थिति  सामने  arg  थी  ।  उस  समय  छंटनियां  की  गई  थीं  पालियां  बन्द  कर  दी  गई  थीं

 देश  भर  म  बहुत  से  मज़दूर  तथा  उपक्रम  बेरोज़गारी  की  लपेट  में  खाने  लगे  थे
 ।

 उन  परिस्थितियों  में  भी

 एक  प्रस्थापित  करना  था  जो  बाद  में  सभा  द्वारा  एक  विधेयक  के  रूप  में  पारित  किया  गया

 मूल  अंग्रजी
 में
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 श्री

 था  ।  उस  विधान  ने  क्या  क्या  परिवर्तन  किये  वह  परिवर्तन  औद्योगिक  विवाद  १९४७

 के  भ्रष् याय  तक  में  दिया  गया  है  ।  उसके  दो  माग  ~ 4—U  तो  अस्थायी  तौर  पर  काम  बन्द  करने  के

 सम्बन्ध में  जिसके  लिये  उस  विधान  से  पहले  मज़दूरों  के  पास  कोई  इलाज  ही  नहीं  था  ।  उसमें

 देखा  गया  था  कि  उस  त्रुटि  को  दूर  करने  का  कोई  विधान
 न

 होने  के  कारण  मजदूरों  को  बड़ा  कष्ट  उठाना

 पड़ता  था
 |

 उसका  दूसरा  भाग  उन  मामलों  के  सम्बन्ध में  जिनमें  मज़दूरों  की  सेवायें  बिल्कुल  ही

 भंग  या  समाप्त  कर  दी  जाती  थीं
 ।
 श्रष्यादेश  कौर  बाद  में  संशो  घन  अधिनियम  इन  दोनों  ही  के

 बारे  में  कुछ  व्यवस्था  की  गई  थीं  |  व्यवस्था  यह  की  गई  थी  कि  जिस  मज़दूर  को  अस्थायी  तौर  पर

 काम  बन्द  करने  के  फलस्वरूप कुछ  दिनों  के  लिये  काम  से  बैठाया  जायें  उसे  एक  निश्चित  दर  पर

 प्रतिकर देना  चाहिये  |  उसमें  व्यवस्था  यह  थी  कि  कुल  मूल  तनख़्वाहों  महंगाई  भत्ते  का  ५०

 बात  प्रतिकर  के  रूप  में  देना  चाहिए  ।  छंटनी  के  मामलों  व्यवस्था यह  थी  कि  पुरे  एक  वर्ष की

 सेवा  या  महीनों  से  प्रतीक  की  सेवा  वाले  प्रत्येक  मज़दूर  को  gy  दिनों की  औसत  तनखा के  बराबर

 की  जानीਂ  चाहिये  |  इन  दोनों  ही  के  लिये  इन  व्यवस्थाओं  के  हि. प्रवत्तन  के  नियमन  के  लिये

 कुछ  WT  शर्तें  भी  लगा  दी  गई  थीं  |

 इस  विधान  के  दो  पहलू  हैं  ।  एक  पहलू  तो  यह  है  कि  मालिकों  में  कुछ  भय  पैदा  करके  उन्हें  उचित

 ढंग  से  चलाया  जाये  ।  यह  थी  कि  यदि  अस्थायी  तौर  पर  मज़दूरों  को  काम  से  बिठाने  या  छंटनी

 करने  के  समय  मालिकों  से  उसके  लिये  काफी  अदायगी  करने  को  व्यवस्था  की  तो  शायद

 मालिक  उनका  प्रयोग  नहीं  प्रौढ़  हो  सकता  है  कि  भ्रदायगियों  के  भय  से  peat  तौर  पर  काम

 बन्द  करना  श्र  स्थायी  तौर  पर  काम  बन्द  करना  कुछ  हद  तक  बन्द  हो  जायेगा  |  उसका  एक  दूसरा  भी

 पहलू था  ।  इसके  द्वारा  स्थायी  भ्र  शभ्रस्थायी  तौर  पर  काम  बन्द  करना  तो  कम  कराया  जा  सका

 लेकिन  फिर  मज़दूर  की  भ्र पनी  भी  तो  समस्या  है  ।  बेरोज़गारी  के  काल  दूसरा  रोज़गार मिलने

 उसे  कुछ  सहायता  मिलनी  चाहिये  जिससे  कि  वह  उस  काल  में  अपना  निर्वाह  कर  सके  |

 बाद  में  एक  झ्र  संशोधन  - 6  जो  कुछ  पतलूनों  के  बारे  में  था  ।  ऐसे  मामलों  जिनमें

 उपक्रम  एक  हाथ  से  दूसरे  हाथ  मे  चला  गया  भ्र घि नियम  को  लागू  करने  में  कुछ  शंका  थी
 ।

 केवल

 नियोजक  बदल  गया  कौर  तो  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुए  ।  केवल  इसीलिये  कि  इस  परिवर्तन के  कारण

 कोई  परेशानी  न  बढ़े  एक  संशोधन  पेश  किया  गया  ।  मैं  इस  श्रधिनियम---विशेष  रूप  से  संशोधित

 भाग  के  संचालन  सम्बन्धी  प्रतिवेदनों को  देख  चुका  हूं  ।  मैं  श्रीयाल  ५-४  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं
 ।

 मैं

 देखता  हूं  कि  अधिनियम  का  यह  भाग  ठीक  रूप  में  संचालित  किया  गया  है  ।  उससे  कोई  गड़बड़ी  नहीं

 पैदा  हुई  बल्कि  इससे  कमेंचारी  वर्ग  का  लाभ  ही  |

 गत  वर्ष  २७  नवम्बर  को  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  एक  निर्णय  के  कारण  एक  गम्भीर

 समस्या पैदा  हो  गई  ।  यह  निर्णय दो  मामले  पर  दिया  गया  था  ।  एक  मामला  बारसी  लाइट  रेलवे  तथा

 उसके  कर्मचारियों के  बीच  था  दूसरा  दिनेश  मिल्स  बड़ौदा  के  बन्द  होने  के  बारे  में  था
 ।

 चूंकि

 जब  सारा  उपक्रम  बन्द  रहता  है  तो  विधेयक  के  अनुसार  प्रतिकर  देने  की  कोई  व्यवस्था नहीं  है

 गोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  गया  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय  का  विचार  था  कि  शब्द  की  व्याख्या  में

 ऐसे  भी  मामले  श्री  जाते  छंटनी  का  मतलब  है  नियोजक  द्वारा  किसी  कारण  दण्ड  को

 कर्मचारी  का  निकाला  जाना  ।  जब  मामला  सर्वोच्च  न्यायालय  में  पाया  तो  सर्वोच्च  न्यायालय  का

 विचार  इससे  भिन्न  था  ।  हम  उसके  निर्णय  को  गलत  नहीं  कह  सकते  |  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 नियम  के  उपस्थित  परिस्थिति  का  अध्ययन  किया  ate  इस  निर्णय  पर  पहुंचा  कि  यहां  पर
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 शब्द  का  सामान्य  द  लग  सकता  |  जैसा  कि  एक  दो  दिन  पहले  गहमंत्री  ने  बताया  हो

 सकता हें  विधान  का  प्रारूप  तैयार  हो  रहा  हो  क्योंकि  अघिनियम  की  इस  कमी  को  ठीक  करने  की

 जिम्मेदारी हमी  पर  है  ।

 एक  विधेयक  द्वारा  ही  यह  संशोधन  हम  करना  था  कौर  सामान्यतया  श्रघ्यादेश  को  प्रख्यापित

 करने  की  कोई  नहीं  थी  ।  संसद  मे  पुरःस्थापित  करने  के  लिये  विधेयक  तैयार  किया  जा  रहा

 था  कि  इसी  बीच  कुछ  ऐसी  परिस्थितियां  पैदा  हो  गई  तौर  सरकार  को  मजबूर  होकर  यह  सब  करना

 पड़ा  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  तथा  राज्यों  के  अनेक  उपक्रमों  के  बन्द  होने  के  सम्बन्ध  में  जो  सूचनायें  हमारे  पास

 हैं  उनसे  पता  लगता  है  कि  यदि  इन  सूचनाओं  को  लागू  किया  गया  तो  बहुत  से  मजदूर  बेरोजगार  हो

 ७० ०७ जायेंगे
 ।

 हम  राज्य  संचारों  द्वारा  भेजे  गये  संचार  प्राप्त  हुई  है  कि  स्थिति  गम्भीर  होती  रही  हे  श्र

 भारत  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  म  कुछ  अवश्य  करना  चाहिए  |  ये  संचार  लागू  होने  के  FF

 दिनों  पूर्व  हम  मिले  थे  ।  जिन  मिलों  से  संचार  हमें  मिले  हैं  उन  के  नाम  हैं  कानपुर  काटन  कानपुर

 अहमदाबाद  लक्ष्मी  कांटन  अहमदाबाद  मिल्स  ।

 इस  स्थिति  का  हमें  सामना  करना  था  कौर  इसीलि  ए  श्रघ्यादेश  निकाला  गया  ।  रसा  विचार था

 कि  यदि  नियोजकों  को  पता  लग  जायेगा  कि  यदि  वे  उपक्रम  बन्द  कर  दंग  तो  उनको  छंटनी  किये  गये

 सभी  कमंचारियों को  प्रतिकर  देना  इससे  काफी  धन  व्यय  हो  जायेगा  कौर  अधिकांश  नियोजकों

 ने  rat  भ्रान्ति  रूप  से  काम  बन्द  कर  देने  का  निश्चय  नहीं  किया  हे  ।  वास्तव म  होता  यह  है  किसी  विशेष

 समय  पर  लाभ  ठीक  नहीं  होता  या  कठिनाइयां  बढ़  जाती  हैं  उस  समय  काम  बन्द  मजदूरों को

 निकाल  दिया  जाता  है  ate  फिर  समय  नकल  ard  ही  काम  फिर  शरू  किया  जाता  ह  ।  यह  विधान

 ऐसी  ही  अवस्था  म  मजदूरों  की  बे  रोजगारी  को  रोकने  के  लिए  था  कौर  यही  हुआ  भी
 ।

 हम  देखते हें  कि

 श्रघ्यादेश  जारी  होने  के  बाद  कुछ  बड़े-बड़े  उपक्रमों  के  विचारों  म  परिवर्तन  हो  गया  है  ।  उनको  समझा

 कर  बताया  गया  कि  उपभोक्ता  तथा  देश  के  हित  को  हानि  होगी  यदि  उत्पादन  म  कमी  की  गयी  ।

 एसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इसी  कारण  श्रध्यादेशा  निकाला  गया  था  ।  उसके  स्थान  पर  एक  विधेयक  पेश  किया  जा

 रहा  है  ।  जब  मैं  बताऊंगा  कि  ag  विधान  कया  है  |

 मूल  विधान  की  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  खण्ड  (३)  की  नई  धारा  २५  चचच  में  व्यवस्था

 की  गयी  है  कि  किसी  भी  कारण  से  उपक्रम  बन्द  होने  लगातार  एक  वर्ष  से  काम  करते  रहने  वाले

 छंटनी  किये  गये  सभी  मजदूरों  को  धारा  २५च  के  १६  प्रतिकर  मिलेगा  ।  एक  परन्तुक  में  यह  भी

 विशेषता  हैं  कि  श्रपरिहायं  परिस्थितियों  के  कारण  किसी  उपक्रम  के  बन्द  होने  पर  मजदूरों को  उनके

 तीन  महीने  के  altar  वेतन  से  अधिक  प्रतिकर  नहीं  मिलेगा  पर  एक  व्याख्या  द्वारा  यह  भी  स्पष्ट

 कर  दिया  गया  हे  कि  श्रमिक  हानि  या  माल  को  न  बिकने  के  कारण  जो  उपक्रम  बन्द  होंगे  उन्हें

 हाये  परिस्थितियों  के  कारण  बन्द  होना  नहीं  माना  जायगा  ।

 यही  इस  विधान  की  मुख्य बात  है  ।  भवन  निर्माण  संबंधी  उपक्रमों  को  इस  विधान में  सम्मिलित

 करने  के  लिये  विदेश  उपबन्ध  किया  गया  है  |  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  ret  में  जब  मूल  संशोधन

 विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही  थी  उस  समय  हमारा  इरादा  ऐसी  सभी  संस्थानो ंको  सम्मलित  करने  का

 था  ।  अभी  भी  चलने  वाले  तथा  बन्द  हो  गये  उपक्रमों  के  मजदूरों  में  भेदभाव  रखने  का  विचार

 हमारे  दिमाग  में  उस  aes  नहीं था  ।  हम  उन्हीं  मूल  बातों को  ही  फिर  से  लागू  करर  हैं
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 पर  सर्वोत्तम न्यायालय  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रख  कर  हमें  स्थिति  पर  अधिक  weet  तरह

 विचार  करना  है  ।  निर्णय  ने  सद्भावना  से  बन्द  करने  या  बिना  किसी  खास  कारण के  बन्द  करने  का

 प्रदान  पदा  कर  दिया  है  ।  पर  मेरा  तो  यह  कहना  है  कि  नियोजकों को  मामली  कारणों  पर  उपक्रम

 बन्द  नहीं  करना  चाहिये  कौर  यदि  वे  ऐसे  करते  हैं  तो  मजदूरों  को  प्रतिकर  दिया जाना  चाहिये  ।

 फिर  ऐसे  भ्र वसर सकते  हैं  जब  नियोजक  को  ऐसे  कारणों  जैसे  भचाल  ा  जाने

 या  डाका  पड़  जाने  के  उपक्रम  को  बन्द  करना  पढ़े  तो  ऐसे  मामलों  को  साधरण  मामलों  की  भांति

 नहीं  माना  जाना  चाहिये  ऐसे  मामलो  को  भिन्न  माना  गया  है
 ।

 उपबन्ध  मे  दी  गयी

 परिस्थितियोंਂ  से  स्पष्ट है  कि  यदि  कोई  नियोजक
 श्री  कर  कहेगी  हमारे पास  सामान  इकट्ठा

 करने के  लिये  स्थान  नहीं  है  या  हमें  कई  वर्षों  से  लगातार  हानि  होने  के  कारण  हमारे  पास  धन  नहीं है

 वहू  उपक्रम  को  बन्द  करना  चाहता  है  तो  उसे  छटनी  के  उपबन्धों  से  किसी  प्रकार  की  मुक्ति  नहीं

 दी  जा  सकती  ।  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  सभी  परिस्थितियों  में  की  जानी  चाहिये  ।  केवल  नैसर्गिक

 संकट या  आपत्ति  की  अ्रवस्था  में  alae  को  विशेष  मामला  माना  जायेगा  ।

 संशोधन  करने  वाले  विधान  का  मूल  उद्देश्य  यही  था  कि  उपक्रमों  को  बन्द  होने  से  रोका  जाय

 भ्रौर  जहां  तक  संभव  हो  बेरोजगारी  को  भी  रोका  जाये  ।  पर  वे  मामले  निर्माण  कार्यों  वाले  मामलों

 से  बिल्कुल  भिन्न  हैं  ।  निर्माण  कार्यों  के  मामले  में  तो  बात  यह  है  कि  यदि  कोई  भवन  या  परियोजना

 का  निर्माण हो  रहा  है  तो  उसमें  २  या  तीन  वर्ष  लग  सकते हैं  मजदूरों का  रोजगार  २  या  तीन

 वर्ष  बाद  समाप्त  हो  जायेगा  ।  जब  हम  यह  उपबन्ध  लगा  रहेहैं  तो  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि

 ऐसे  मामलों  के  दिन  जो  पुराने  उपबन्ध  हैं  उनको  हम  खतम  कर  रहे  हैं  ।  बल्कि  हम  तो  एक  नवीन

 प्रकार  के  मामलों  के  लिये  यह  उपबन्ध  बना  रहे  हैं  ।

 मेने  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  की  व्याख्या  कर  दी  है  ।  पर  जब  हम  वे रोजगारी की  समस्या की

 चर्चा  कर  रहे  हैं  जब  हमें  इस  बात  की  सावधानी  रखनी  है  कि  इस  प्रकार  उपक्रमों  के  बन्द  होने  से

 मजदूरों  को  हानि  न  हो  तो  उसका  यह  उत्तर  या  हल  नहीं  है  क्योंकि  छटनी  के  मामलो ंमें  मजदूरों को

 प्रतिकर  भिलने  का  उपबन्ध  करने  मात्र  से  काम  नहीं  बनेगा  क्योंकि  इससे  बेरोजगारी  कम  नहीं  होगी

 और  किन्ही  किन्हीं  मामलों  में  बढ़  भी  जायेगी  ।  इस  बड़ी  समस्या  को  दूसरे  अन्य  उपायों  से  हल

 करना  होगा  इस  समय  में  नहीं  बताना  चाहता  कि  हमें  इसके  लिये  करना  चाहिये |  सरकार

 का  कत्तव्य हं  कि  यदि  जनता  को  किसी  ऐसी  वस्तु  की  आवश्यकता  है  जो  पदा  की  जा  रही  है  ,  तो

 उस  चीज  के  उत्पादन  में  कोई  रुकावट  नहीं  होनी  चाहिये  a  उसके  उत्पादन  में  भी  कोई  हानि  नहीं

 होनी  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  औद्योगिक  तथा  अधिनियम

 के  घिन  कुछ  अधिकार हैं  जिन्हें  वह  अवसर  पड़ने  पर  इस्तेमाल  कर  सकती  है  ।

 एक  बात  में  बताना  चाहता  हूं
 ।  नियोजन  का  atta है  कि  वह  किसी भी  उपक्रम

 को  शुरू  चलाये  या  बन्द कर  दे  |  हम  उसके  भ्र धि कार  में  किसी  प्रकार  की  रुकावट  नहीं  डालना

 चाहते  |  हम  नियोजक  को  वाध्य  नहीं  करते  कि  किसी  भी  परिस्थिति  में  वह  उपक्रम  को  बन्द  नहीं  कर

 सकता  |  हम  तो  केवल  यह  कहना  चाहते  है  कि  यदि  नियोजक  उपक्रम  को  बन्द  करना  चाहता  है  तो

 उसे  मजदूरों  के  हितों  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 मुझे  केवल  इतना  ही  कहना  है  ।  में  करता  हूं  कि  चूंकि  यह  विधान  मजदूरों  के  हित  के

 लिय  है  श्र इस  में  कोई  नई  बात  नहीं  रखी  जा  रही  इस  विधान  को  सभी  लोग  स्वीकार  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 ।

 मूल  अंग्रज़ी  में
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 थी  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रख्यापित

 अध्यादेश  के  स्थान  पर  नया  विधेयक  पेश  किया  गया  है  ।  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  पर  मूल  विधेयक

 में  जो  त्रुटियां थीं  ag  नये  विधेयक में  भी  हैं
 ।

 मैं  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  |  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  भ्छ्  बरसो

 रेलवे  कम्पनी  के  कर्मचारियों  को  प्रतिकर  नहीं  मिलना  चाहिये  था  ।  यह  कम्पनी  R-R-U¥

 को  बन्द  हो  गई  थी  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  विधेयक  की  धारा  २,१०  geuy  से  लागू

 होगी  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  देते  समय  निषेधाज्ञा  निकाल  दी  थी  कि  बरसी  लाइट  रेलवे

 कम्पनी  ३०  लाख  रुपये  जो  भारत  में  किसी  विदेशी  के  हाथ  हस्तान्तरित  नहीं  करेगी
 ।

 सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  तुरन्त  बाद  २७-१-५७  को
 कम्पनी

 ने  ३०  लाख  रुपये
 का  हस्तान्तरण

 कर  दिया  |  wa  इस  विधेयक  से  बरसी  लाइट  रेलवे  कम्पनी  के  उन  कर्मचारियों  को  कोई  लाभ

 नहीं  होगा  जो  छटनी  में  निकाल  दिये  गये थे  ।

 माननीय  मंत्री  ने  यदि  इस  मामले  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  दिक्षा  ली  होती  तो  ठीक  होता  ।

 कर्मचारी  बीमा  के  सम्बन्ध  में  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  ७२  घण्टे  के  भीतर  अध्यादेश  निकलवा  कर  झपना

 काम  निकाला  था  पर  माननीय  मंत्री  ने  कर्मचारियों  के  हित  की  रक्षा  के  लिये  श्रध्यादेशा  निकालने

 में  ५  महीने का  समय लगा  दिया  ।

 मूल  अघिनियम को  पास  करते  समय  FEY  में  सभा  की  धारणा  यह  थी  कि
 यदि  कर्मचारियों

 को  निकाला  जाय  तो  उन्हें  कुछ  न  कुछ  प्रतिकर  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  बेरोजगारी  के  जमाने

 जब  तक  उन्हें  दूसरा  काम
 न

 मिले  तब  तक  वह  इस  प्रतिकर  से  अपना  तथा  परिवार  का  भरदा

 कर  सकें  |

 इस  संशोधक  विधेयक  के  द्वारा भी  समस्या  हल  नहीं  होती  क्योंकि  से  या

 से  उपक्रम  को  बन्द  करने  का  उपबन्ध  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  सकता  |

 चारी  प्रतिकर  की  मांग  करके  मामला  न्यायाधिकरण  में  ले  दो  या  तीन  at  बाद

 निर्णय  होगा
 ।

 नियोजन  भी  ह  सिद्ध  करने  के  लिये  वकील  रख  लेगा
 ।

 इससे  भी  समस्या  हल

 नहीं हुई  ।  प्रतिकर  की  कोई  निश्चित  नहीं  बताई  गई  है  केवल  सीमा  ars  से  अधिक  प्रतिकरਂ

 का  उपबन्ध किया  गया  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  दूसर  ,  निर्माण-कार्यों  में  लगे  तमंचा  रियों  का  अधिकार

 क्यों  छीना  जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्माण-कार्यों  में  लगे  कमंचारियों  को  इसी  अघिनियम

 की  धारा  २५  के  अधीन  प्रतिकर  दिया  जाता  रहा है  |  श्रत:हमें  इस  उपबन्ध  का  विरोध  करना  पड़ेगा  |

 हमें  विधेयक  के  उपबन्धों  में  उचित  परिवर्तन  करना  चाहिये  वेसे  हम  विधेयक  के  सिद्धान्तों  का

 स्वागत  करते  हैं  ।  एक  तो  उस  उपबन्ध  में  परिवर्तन  करना  चाहिये  जिसमें  का

 देने  को  रोका  गया  है  ।  तमंचा  रियों  को  प्रतिकर  case  मिलना  चाहिये  चाहे  किसी  भी  कारण  से

 उपक्रम को  बन्द  किया  जाय  ।

 उपक्रम  के  हस्तान्तरण द्वारा  कर्मचारियों  की  सेवा  की  पर  कोई  प्रभाव  न  पड़ने  देने  का

 उपबन्ध किया  गया  है  कठिनाई  तो  यह  है  कि  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि  नियोजन  हस्तान्तरण

 की  सूचना  कर्मचारियों को  अवश्य  दे
 ।  नियोजन किसी  भी  शर्ते  पर  हस्तान्तरण कर  देगा  श्र

 कर्मचारियों को  पता  भी  नहीं  लगेगा  ।  कुछ  समय  बाद  जब  उसकी  सेवा  की  शर्तों  में  भ्रातृ हो  जाता

 है  तो  उसे  पता
 लगता

 है  कि  उपक्रम  हस्तान्तरित किया  जा  चुका  है
 ।

 श्री  कर्मचारी क्या  कर  सकता
 ि

 fae  अंग्रजी  में
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 नारायणन  कुट्टी

 है  ।
 ऐसा  उपबन्ध  होना  भावक  है  कि  हस्तान्तर  को  सूचना  कर्मचारियों  को  प्रवर

 0.

 माननीय  मंत्री  भ्रघ्यादेश  के  सम्बन्ध  में  जो  विरोध  किया  उसका  उल्लेख  किया  है  ।
 निक

 ती

 गिन  गप  ल

 जारी  कर  दिया  गया  होता  तो  मजदूरों को  इतनी  हानि
 न

 उठानी  पड़ती
 ।

 अब  मैं  चाहता हूं

 विधेयक २४  ey a %  से  चालू  किया  जाय  ताकि  अनेक  लोगों  को  लाभ  हो  सके  ।

 श्री  केशव
 :

 मैं  इस  विधान का  स्वागत  करता हूं  ।  हमारे देश  में
 moet

 तथा
 कर्मचारियों

 में
 हमेशा  संघ  होता  श्राया  ।  नियोजन  उनको  हमेशा  नुकसान  पहुंचाते  हैं  ।  मैं

 माननीय
 श्रम  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  इन  त्रुटियों  जिन्हें  मेर ेमाननीय मित्र  ने  बताया

 दूर कर  दिया  जाय  आर  संशोधनों  को  स्वीकार  करके  इसे  पारित  किया  जाय  ।

 इन  eal  के  साथ  में  इस  विधान  का  स्वागत  व  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री स०  Ho  बनी  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  राज  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत

 है  इसके  लिए हिन्दुस्तान के  हजारों  शरर  लाखों  मजदूर  चाहे  वे  ज्यूस  मिलों  में  काम  करते  हों  या  टेक्सटाइल

 मिलों  में  काम  करते  हों  मुंतजिर  थे  कौर  वे  चाहते  थे  कि  इसको  जल्दी  लाया  जाए  ।  राज ज

 सरमायादार है  या  मिल  मालिक  है  वह  श्रपनी  वदी  से  जब  चाहे  मिल  को  बन्द  कर  देता  है

 सरकार के  सामने  तथा  जनता  के  सामने  सिंह  एक  चीज़  को  दिखाने  की  कोशिश  करता  है  कि  मिल

 नुकसान  में  चल  रही  थी  ।  में  कानपुर  से  चुनाव  लड़  कर  पाया  हूं  जोकि  एक  मजदूर नगर

 मं  जानता  हुं  कि  वहां  कया  होता  है  ।  मेंने  अपनी  आंखों  से  देखा  है  कि  कानपुर  काटन  मिल  जोकि

 राज  तकरीबन तीस  या  चालीस  साल  से  या  इससे  भी  ज्यादा  सालों  से  कानपुर में  ब्रिटिश  इंडिया

 थ
 कारपोरेशन  के  हाथों  में  उसने  यही  कारण  बताया  है  कि  सन  १९४५२  से  नुकसान  हो

 रहा  है  ।  राज  भी  नगर  अच्छे  तरीके  से  जांच  की  जाय  उपाध्यक्ष  आपके  द्वारा  में

 मुभ्नज्जि  लेबर  मिनिस्टर  साहब  से  बहुत  अदब  के  साथ  कहना  चाहता  हूं
 कि  श्रच्छी तरह

 जांच

 करने  के  बाद  यह  मालूम  होगा  कि  यही  कानपुर  कौटेन  मिल  ने  कुछ  महीने  पहले  लाखों  रुपये की

 नई  मशीनों  का  श्राडंर  दिया  है  ।  मिल  को  बंद  करने  का  उनका  एक  ही  मकसद  है  कि  वह  चाहते हैं

 कि
 वहां  रशन्लाइजेशन  हो  कुछ  मजदूरों की  रोजी  छीनने  के  बाद  उनको  सड़क

 पर  धक्का  देने  के  बाद  नये  सिरे  से  मजदूरों  की  भरती  हो  प्रौढ़  उनका  बोनस  मार  दिया
 उनको

 तबाही  के  रास्ते  पर  ले  जाया  जाय  उसके  बाद  नई  भरती  करके  मिल  को  रैशनलाइज तरीके

 पर  चलाया जाय

 मुझे  बड़ी  खुशी  हुई  जब  मैंने  सुना  कि  st  यह  बिल  इस  सदन्‌  के  सामने  श्रा  रहा  है  लेकिन  जब

 में ने  श्रम  मंत्री  महोदय  को  बिल  के  स्टेटमेंट  श्राफ  श्राब्जेक्ट्स  Us  ओरिजंस  कारणों  के

 विवरण के  बारे  में  तफसील से  समझाते  हुए  सुना तो  उस  एक्स प्ले नेशन  से  कुछ  तसल्ली

 जरूर हुई  लेकिन  जहां पर  उन्होंने  कहा  कि  हँ ऊ नचरल  क्लैमिटी  आपत्ति  )  हो
 और

 कंट्रोलਂ  तो  मिलमालिक क्या  वह  चीज  ज़रा  मेरे  गले  के  नीचे  नहीं  उतरी  मेंने  हिन्दुस्तान

 में  ऐसा  तो  कभी  नहीं  देखा  कि  कोई  ्  पाया  हो  शर  मिल  शौर  मिलना  लिक  दोनों  को  लेकर

 ता  गया  हो
 ।

 इस  तरह  की  तो
 कोई  बात  है  नहीं

 ।

 किरक

 मूल  कांग्रेस it  में
 BS
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 में  यह  मानता  हूं  कि  यह  जो  श्रापने  एक्स प्ले नेशन  दिया  है  कि  घन  की  कमी  या  माल

 इकट्ठा  हो  जाने  के  कारण  कारखाने  को  बन्द  करने  को  अपरिहार्य  कारणों  से  कारखाने को  बन्द  नहीं

 माना  जायेगा
 ।

 उसमें  आपने  मजदूरों  को  प्रोटेक्शन  दिया  है
 ।  श्रनडिस्पोज्ड श्राफ  थि

 पडा  की  अवस्था  में  भी  अपने  मजदूरों  को  प्रोटेक्शन  दिया  है  ।  नैचुरल  क्लैमिटीज

 की  बात  में  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मुझे  इस  बात  का  पूरा  यकीन  है  कि  जब  रशनलाइजेशन  होगा  तो  चाहे

 वह  कानपुर  में  श्रहममदाबाद  में  हो  या  कलकत्ते  में  उसका  खमियाजा  मजदूरों को  भुगतना

 होगा ।  मार्डन  ऐज  की  दुहाई  देकर  वह  मजदूरों  को  बेकार  करना  चाहते  हें

 इसका  नतीजा  यह  होगा कि  वे  मिल  मालिक  तकरीबन  एक  चौथाई  मजदूरों  को  निकाल  सकेंगे
 ।  वे

 श्रनएवायडेबुल tai  कारणों  )  दिखा  करके  नई  मशीनें  लगाना  चाहते हैं  कौर  पुरानी

 मशीनें  तब्दील  करना  चाहते  हैं  पौर  इस  काम  में  करीब  ६  महीने  या ८  महीने लगा  देंग  प्रोसेस इस

 तरह  ६  महीने  के  लिए  वह  मिल  बन्द  होती  मजदूर  बेकार  होते  हें  तो  उनको  कह  दिया

 जायेगा  कि  दिस  इज  बियोंड  कंट्रोल  क्षमता  से  बाहर  है  )  कौर  ३  महीने  की  एवरेज  पे

 देकर  जो  कि  तकरीबन  १४५०  रुपये  या  २००  रुपये  उनको  मिल  बाहर  कर  दिया

 जायगा
 |
 श्री  श्राप  ही  बतलाइये  कि  इस  तरह

 निकाला
 ८1  मजदूर

 क्या  करेगा
 ?
 राज

 के
 कठिन

 समय  में  जब  कि  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  अनुसार  रजिस्टर्ड  बेकारों  की  तादाद  तकरीबन
 ७

 लाख

 के  है  बहुत  काफी  तादाद  श्रनरजिस्टड  बेकार  लोगों  की  हमारे  देश  में  हमारा  मजदूरों  को

 इस  तरह  निकालने  देना  कहां  तक  उचित  होगा  |  राज  हमारे  अन्य  मजदूरी  पेदा  वालों  रिक्शा

 वालों  की  कैसी  खराब  हालत  है  श्र  राज  साधारण  मजदूर  तबाही  के  रास्ते  पर  चल  रहा  है
 ।

 में  जानता  हू ंकि
 मेरे

 सामने  के  ufos  दोस्त  यह  कहेंगे
 कि

 देश  में  बहुत  तरक्की  हुई  है  देश

 तरक्की  के  रास्ते पर  जा  रहा  में  यह  नहीं  कहता  कि  देश  तरक्की  के  रास्ते  पर  नहीं जा  रहा

 हैलेकिन  जब  श्राप  यह  कहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  तरक्की  के  रास्ते पर  है  तो  कया  श्रापके  सामने  कभी

 उस  9%  साला  बुजुर्ग का  भी  चित्र  कराया है  जो  कि  अवस्था में  हमारे  पिता  के  समान  जिसके

 हाथ  पैर  कांपते  जिसका  फेफडा  फूलता है  कौर  जिसकी  कि  श्रांख  में  बिनाई न  २  में  साइकिल

 रिक्शा  चला  रहा  है
 ?  श्राज तो  जरूरत इस  बात  की  थी  मजदूरों को  ज्यादा  प्रोटेक्शन

 देना  चाहिए  बजाय  काम्पैंसेशन  देने की  बात  जो  इस  बिल  में  रखी  गई  एक  ऐसा

 बिल रखा  जाता  कौर  सरमायेदारों को  साफ  तरीके से  कह  दिया  जाता  कि  वे  मिलों  को  बंद  नहीं  कर

 सकते  कौर  मिल  क्लोज़ा  को  बैन  बन्दी  पर  कर  देता
 ।

 यह
 जो

 बियोंड
 दी

 कंट्रोल

 शफ  दी  एम्पलायर की  बात  रख  कर  उसको  सिर्फ  ३  महीने  की  तनख्वाह  देकर  मिल  के  बाहर  कर  देने

 की  बात  उसकी  मैं  मुखालफत  करता  हूं
 ।  मैं  कहता  हूं  कि  इस  इलाज

 को  बिल्कुल

 डिलीट
 कर  देना  चाहिये  ।  यह  एक  ऐसा  and  इंस्ट्रूमेंट  हथियार  )  सरमायदारों  के

 हथ  में  होगा  कौर  जिसका  कि  वह  नाजायज  इस्तेमाल  करेंगे  जिसके  फलस्वरूप  बाद  में  काफी

 गड़बड़  मचेगी
 ।  सरकार को  सरमायेदारों  का  इतना  विश्वास न  करना  चाहिए इसलिए  यह

 हथियार  जिससे  मजदूरों  का  खून  हो  सकता  है  जिससे  मजदूरों  के  घर  उजड़  सकते  उस  हथियार

 को  हम  सर माय दारों  के  हाथ  में  न  दें  ।  यही  मेरा  नम्बर  निवेदन  है  ।

 मैं
 आपके

 जरिये  से  मुश्नज्जिज  मिनिस्टर  साहब  से  कौर  दूसरे  सदस्यों  से  जो  कि  उधर  बैठे  हुए

 हूँ  कहूंगा कि  श्राप  जहां  इस  बिल  का  १००  फी  सदी  स्वागत  करते  हैं  वहां  हम  इस  बिल  का  २५  फी  सदी

 स्वागत  करते  हैं
 ।

 मगर  कहीं  आपने  एसा  हथियार  सरमाये दारों  के  हाथ  में  दे  दिया  तो  वह  उसका

 नाजायज  इस्तेमाल  करने  से  गुरेज  नहीं  करेंगे  हमारे  बहुत  से  मजदूर  भाइयों
 की

 रोजी  छिन

 जायेगी  क्योंकि  arr  बखूबी  समझ  सकते  हैं  कि  १५०  रुपये या  २००  रुपये
 से  उनका  क्या  बनेगा
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 स०  म०

 bad  बन्द  ह
 कौर  वे  तबाह  हो  जाये  |

 हमन  श्रमेंडमेंट
 के

 द्वारा  यह  चाहा  है  कि  २४  अक्तूबर
 F&4R

 से  इस  को  लागू  किया  जाये जो  कि  पुराने  श्राडिनेंस की  डेट  की  है  ।

 ऐसा  हम  इसलिए  चाहते  हँ  क्योंकि  बार्बी  लाइट  रेलवे
 की

 मिसाल  आपके  सामने  मौजूद  है  ।  कम्पनी

 वाले  ३०  लाख  रुपया जो
 कि  मजदूरों  की  गाढ़े  पसीने  की  कमाई  है  उसको  वे  विलायत  लेकर  चले

 गये  हैं  प्र  मजदूर  परेशानी  की  हालत  में  वह  ३०  लाख  रुपया  जिसके  कि
 मिलने  से  मजदूरों

 को  जिन्दगी
 बन

 सकती  जिससे  उनके  घर  बस  सकते  थे  कौर  जिस  पैसे  से  कि  वे  छोटा  मोटा

 काम  करके  अपना  प्रौर भ्रपत  बालबच्चों
 का

 लालन  पालन  कर  सकते  वह  ३०  लाख  रुपये  कम्पनी

 वाले  लेकर  चले  गये  हें  यह  हमारी  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  बार्बी  लाइट  रेलवे  के  प्रोग्रेस

 सरमायादार  हमारे
 देश  से

 जो
 ३०

 लाख  रुपया  लेकर  चले  गये  मगर  वह  पूरा  का  पूरा  वापिस
 न

 मिल  सके  तो  कम  से  कम  इतना
 तो

 करवायें  जिससे
 कि

 बार्बी  लाइट  रेलवे  के  मजदूरों  को  कुछ न

 कुछ  रकम  मिल े।

 में  यंह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सवाल  इसका  नहीं  है
 क  श्राप  लोग  राइटिस्ट्स ga  हम

 लोग  लेफटिस्ट्स हैं  बल्कि  यह  मजदूरों  की  जिन्दगी का  सवाल  है  |  राज  आपके  लिए  यह  उचित
 न

 होगा
 कि

 जो  श्रमेंडमेंट  हम  पेश  करना  चाहते  हैं  उसको  चूंकि  हम  लोग  विरोध  पक्ष  में  बेठ  हैं

 इसलिए  श्राप
 उनका  विरोध  करें

 कौर  उनको  स्वीकार
 न

 श्रगर  हम  चाहते  हैं  कि  इस  देश  के

 मजदूर  लोग  हमारी  इस  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  को  कामयाब  बनाने  के  लिए  खून  पसीना  एक  कर
 दें

 तो  उन  की  हालत  को  बेहतर  बनाना  होगा  कौर  उसके  लिए  जो  श्रमेंडमेंट  हमने  ७

 हैं  उनको
 झ्रापको  मंजूर  करना  चाहिए  ।

 wa  ग्रा पने
 जो  यह  रक्खा  है  कि  कोई भ्रंडरटकिंग  दो  वर्ष  के  geez

 ब्रिटेन  या  रजिस्  का  कंस्ट्रक्शन  पूरा कर  लेती  है  भ्रौर वह  अंडरटेकिंग बंद  हो  जाती  हैं
 तो

 उस  हालत  में  किसी  मजदूर  को  कोई  मुआवीया  नहीं  मिलेगा  ।  मैं  अपने  लेबर  मिनिस्टर  साहब  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  २  साल  से  कम  वाले  अनिक) वकमन  )  को  कोई  मुआवीया न॑  देने

 की  बात  रक्खी  है  तो  उस  मजदूर  की  कया  हालत  बनेगी
 ?

 एक  तरफ  तो  प्रापत  देश  में  विशाल  डैम

 बांध  )  बन  रहे  पौर भरा  बराबर  यह  कह  रहे  हैं  कि  हमारा  देश  बहुत  जल्दी  एक  नया  खूबसूरत

 देश  बनेगा  कौर  खूब  उन्नति  करेगा  ate  जिसे  देख  कर  ऐशिया  वाले  gal बल्कि  दुनिया  वाले  wear

 एक  तरफ  तो  इतने  विशाल  सड़कें  are  विशाल  इमारतें  झ्र ौर  fasta  बनाने  जा  रहे

 दूसरी  तरफ  वे  लोग  जो  कि  यह  सब  काम  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  जो  कि  हिन्दुस्तान  को  एक  विशाल  कौर

 उन्नतिशील  देश  उनकी  रोजी  सिफ॑  इस  वजह  से  कि  चूंकि  वह  २  साल  से  कम  उसको  श्राप

 छीनन जा  रहे  है ?  में  पूछना  चाहता हं  कि  राखी  यह  कहां  का  इंसाफ  है
 ?

 जरगर  ग्रुप  एसा  करते

 हू ँतो  यकीन  मानिये  कि  श्राप  उनके  साथ  ब  इंसाफी  करते  हैं  उनकी  जिन्दगी  के  साथ  मजाक  करते

 हम  लोग  जो  बांयी  ate  बैठते  हैं  ale  लेफटिस्ट्स  हैं  वे  इन  मजदूरों  की  यहां  पर  रहनुमाई  करते

 हैं  रोक  श्राप जो  दायीं  ae  aaa  हैं द्ौर जब श्राप जब  ड्राप  भी  मजदूरों की  नुमाइन्दगी  करने
 का

 दावा

 भरते  हैं  तो  झपको  भी
 उन  मजदूरों का  जो  झपके इन  ब्रिटेन  नोल्स  बड़ी  बड़ी

 प्रा ली शान

 इमारतों  के
 बनाने  वाले  उन्होंन  १  साल  १०  महीने या  १  साल  ११  महीने काम  किया  है  तो

 काम  खत्म  होन  पर  उनको  खाली  हाथ  बगैर  कुछ  काम्पैंसेशन  दिये  भेज  देना  गवारा  नहीं  करना

 ग्र  भ्रापको  भी  इस  तरह  की  नाइंसाफी  कभी  गवारा  नहीं  करनी  चाहिए ।  मैं  दुबारा यह  कपिल

 करता  हूं  कि  श्राप  इस  को  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  देखिए
 ।

 श्राप  मुझे  इस  वजह  से  गलत
 न

 समझें
 कि

 मैं  बांई

 सरफ  बैठा  द्वि  या  बांई  तरफ  चलने  वाला  इस  लिए  बाप  कहें
 कि

 जो  हमें  कमेंट्स मैं  ने  पेश
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 या  मेरे  साथी  अन्य  सदस्य  पेश  कर  रहे  वह  गलत  हैं  ौर  उन  की  मुख़ालिफ़त  में  एक  सच्चे

 are  ईमानदार  कार्यकर्ता  की  हैसियत  से  निवेदन  करता  हुं  कि  श्राप  इस  पर  एक  राष्ट्रीय  पैमाने  पर

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  देख  कर  सोचिए  कि  किस  तरीक  से  arg  इन  क्लिक  को  करमें  ड

 नत  संशोधन )  हो  सके  तो  हम  लोग  एक  दूसरा  बिल  बनाएं  जो  बाद  में  ऐक्ट  की  शकल में

 जिस  में  कि  सरमाये दारों  के  हाथ  कांपें  उस  छुरी  के  चलाने में  जो  वह  राज  मजदूरों  पर  चता  रहे

 में  कहता हूं  कि  राज  जो  प्रम  डमेंट्स  में  मेरे  दूसरे  साथी  ग्रा पके  सामने  पेश  कर  रहे  हैं  श्र  श्राप

 के  जरिये  सरकार  के  सामने  पेदा  कर  रहे  श्राप  उनको  मंजूर  मैं  श्राप  को  विश्वास  दिलाता

 हूं  कि  कोई  भी  इस  बिल  के  खिलाफ  wars  नहीं  उठाएगा  क्योंकि  इस  के  ए  कट  बन  जाने  के  बाद  मजदूर

 इस  का  स्वागत  राज  वह  बेकार  परेशान  दस  हजार  मजदूर  बंगाल  में  रिट्रेंच  )

 हो  श्राप  को  मालूम  है  कि  wet  हाल  में  प्राविर्देट  wes  लेने  के  लिए  लोग  बंगाल  से
 क्रेटिरियट

 गए  थे  पोर  कहते  थे  कि  प्राविडेंट  फंड  हमें  दो
 ।  कंपेन्सेशन वाज  डिनाइड  देर  प्रतिकर  नहीं

 दिया  ।  वह  लोग  सेक्रेट  रियट  के  सामने  कह  रहेगे  कि  प्राविडेंट  फंड  उन  को  दिया  लेकिन  उनਂ

 को  गिरफ्तार किया  १२०  ग्रामीणों  को  जल  में  बन्द  कर  दिया  लेकिन  में  कहता

 हूं  कि  sere  कप  इस  बिल  को  ठीक  से  नहीं  पास  करेंगे  तो  १२०  कया  हजारों  मजदूर  सामने  आयेंगे
 |

 इसीलिए  में  करना  चाहता हूं
 कि  श्राप  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  संकुचित  विचारों

 से  मत  tag  हम  ग्रोवर  श्राप  दोनों  इस  को  राष्ट्रीय  पैमाने  से  देख  कर  मजदूर  का  भविष्य  अच्छा  करने

 की  कोशिश  करें  ताकि  उस  के  बाल  बच्चे  हम  को  कौर  झाप
 को

 हम
 को  चाहिये कि  हम

 मजदूर की  रोटी  का  सहारा  बनें  भले  ही  वह  डेम  बनात  सूती  मिल  में  हों  या  जूट  मिल  में

 श्राप  को  उन  को  रोटी  का  सहारा  देन  है  तो  जो  aT  कमेंट  मैं  ने  पेश  किए  मैं  आशा  करता

 कि  श्राप  उन  पर  राष्ट्रीय  द  टिकोण  से  विचार  कर  के  उन  को  मंजूर  करेंगे  |

 wear  खानदेश  )  :
 माननीय  मंत्री  ने कहा  कि  यह  विधेयक  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा

 के  लिए  है  पर  सर्वोच्च  न्यायालय  के  feta के  पास  ऐसे  अनेक  मामले  होंगे  जिनमें  उपक्रम के  बन्द  होने

 के  कारण  मजदूरों  को  प्रतिकर न  मिला  होगा  ।  मेँ  पूछना  चाहता हूं  कि  भ्रघ्यादेश  जारी  करने  के  लिए

 सरकार  को  इसके  पूर्व  कोई  तिथि  नहीं  ३  महीने  बाद  १  १९४५६  को  ही  भ्रघ्यादेश

 कयों
 निकाला

 गया  ?  में
 देखता

 हुं  कि  जब  कर्मचारियों  को  कष्ट  होता  है  तो  सरकार  चुप  रहती  है

 पर  जब  नियोजकों  को  कष्ट  होता  है  तो  सरकार  उनकी  मदद  के  लिए  पहुंच  जाती  बीमा

 समवायों  के  कर्मचारियों  के  मामले  में  सरकार  ने  भ्रघ्यादेश  निकालने  में  काफी  जल्दी  की  थी  पर  इस

 मामले  में  ५  महीन  का  विलम्ब  क्यों  किया  ?.  सरकार को  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहिए  ।

 निर्माण  कार्यों  के  मजदूरों  की  बात  लीजिए  |  रेलवे  मंत्री  ने  प्राय-व्यस्क भाषण  में  बताया  था

 १४५०,०००  मजदूर  रेलव  निर्माण  कार्यो में  काम  कर  हैं  ।  इस  विधेयक  के  alta यह  सभी  मजदूर

 प्रतिकर नहीं  पा  सकेंगे  ।  निर्माण  कार्यों  तथा  अरन्य  प्रकार  के  कार्यों  में  काम  करने  वाले  कर्म  चा  रियों  में

 कया  रखा  गया  इस  विधेयक  को  ठीक  प्रकार  से  संशोधित  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 निर्माण  कार्यों  के  मजदूरों  at  हानि  न  होने  पावे  ।

 श्री  का०  ना०  पांडे  )
 :

 उपाध्यक्ष  इस  के  पहले  कि  मं  इस  बिल  के  सम्बन्ध में

 कुछ  में
 उन

 परिस्थितियों
 का  जिक्र  करना  चाहत हुं  जिन  में  यह  संशोधित  बिल इस  सदन  के

 सम्मुख  इत्तफाक  से
 हम

 लोग  एक  ऐसे  देश  में  रहते  हू  जो  कि  प्रजातांत्रिक देश  कहलाता

 हमार  उद्योगों में  बराबर  झगड़े  खड़  होते  हैं  प्रौढ़ हम  उन  के  निपटारे  के  लिए  ट्राइब्पूनल्स  )
 की

 मांग  करते  अदालतों की
 मांग  करते  झौर जब जब  अदालतों  के  फैसले होते  हैं  तो  हर  प्रजातांत्रिक

 ee

 मूल  अंग्रजी  में
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 का०  ना०

 सरकार  कौर  हर  प्रजातंत्र  को  चाहने  वाले  मनुष्य  का  यह  फर्ज  हो  जाता  है  कि  वह  उस  फसले को को  मानें ।

 में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  कभी  कभी  अदालतों  के  फैसले  ऐसे  भी  होते  हैं  जिन  से  हमारे  स्वार्थ  को

 बड़ा  धक्का लगता  लेकिन  मै  ने  यह  भी  देखा  है  कि  कभी  कभी  ऐसे  भी  काले  होते  हैं  जिन  के  सम्बन्ध

 में  प्रभी  तक  कोई  कानून  नहीं  बना  है  लेकिन  इस  के  बावजूद  भ्र दाल तों  के  फसलों  से  हमारे  देश  में  मजदूरों

 को  वह  सुविधाएं प्राप्त  गई  हूँ  जिनके  बारे  में  कानून  में  व्यवस्था  नहीं  जो  [...  रिट्रेंचमेंट

 )  के  सिलसिले  में  ott  हाल  में  सुप्रीम  कोर्ट  में  हुमा  उस  के  बारे  में  सब  लोगों  ने  सोचा कि  हो

 सकता है  कि  एम्प्लायर  )  उस  का  बेजा  फायदा  न  मेंरा  खयाल  है  कि  सरकार

 तभी  यही  वह  इन्तजार करती  उस  के  बाद  जब  मिल  मालिकों  की  तरफ  से  उस  का

 झंतुचित  लाभ  उठाया  जाने  लगा  तभी  इस  बात  की  जरूरत  हुई  कि  सरकार  इस  के  सम्बन्ध में  कोई

 कानूनी  कार्रवाई  जब  सरकार  के  सामने  बहुत  से  ऐसे  मसले  तब  यह  ग्राडिनेन्स  )

 निकला  ate  फलस्वरूप  यह  संशोधित  बिल  इस  सदन  के  सामने  जो  atisaea  निकला

 के  लिए  मैं  सरकार  को  हृदय  से  धन्यवाद  देता  खास  कर  नन्दा  जी  को  श्र  धन्यवाद  देता  हूं

 कि  ज्यों  ही  उन्होंन  इस  विभाग  का  चीज़ें  लिया  उन्होंने  समझा  कि  औद्योगिक  जगत  में  एक  ऐसी

 स्थिति  पदा  हो  गई  है  जिस  से  हजारों  मजदूर  बेसहारा  घूम  रहे  वह  निकाले जाते  हैं  पर
 उन  के

 एम्प्लयमेंट (  रोजगारी  )  की  तरफ  कोई  उचित  व्यवस्था नहीं  हालतें  ऐसी  हैं  जिनमें  समूचित  कार्य

 वाही  की  श्रावद्यकता  यह  कहना  गलत  है  कि  इस  बिल  का  कोई  मजदूर  स्वागत  नहीं  इसके

 बारे
 में  उन  मजदूरों के  हृदय  से  पूप  जो  कि  निकाले गये  कौर  केवल  उन  मजदूरों  ने  हो  इसका

 स्वागत  नहीं  किया  है  जो
 कि  निकाले  जा चुके  बल्कि  उन  मजदूरों  ने  भी  इसका  स्वागत  किया

 है  जो  कि  अभी  निकाले  नहीं  गये  थे  लेकिन  यदि  यह  श्राडिनन्स  न  श्राता  तो  निकाल  दिये  जाते  ।  इस

 के  लिए  मैं  सरकार को  घन्यवाद  देता  हूं  लेकिन  मैं  इसके  साथ  ही  इलाज  २५

 शफ०  एफ०  के
 सबक्लांज  २  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  इस  सब  sara  में  दिया

 निर्माण  कार्यों  में  लगे  हुये  मजदूरों  कों  यदि
 दो

 वर्ष  के  भीतर  ही  काम  समाप्त  होने
 पर

 निकाल  दिया  जायेगा  तो  उन्हें  घारा  २५च के  खण्ड  के  प्रधान  प्रतिकर  नहीं

 दिया  जायेगा  ।

 में  इस  सम्बन्ध में  यह  कहता  हूं  कि  झगर  कोई  काम  किसी  मजदूर  के  भाग्य  से  दो  साल
 से  ज्यादा

 समय  में  पुरा  होता  है  तो  इसमें  उस  मजदूर  का  कया  दोष  है  जो  प्रतिकर  देते  क्ति  पिछले दो  साल

 उसके  कार्य  की  अवधि  में  से  निकाल  दिये  जाते  इस  बिल  में  यह  सब  से  बड़ी  कमी  हूं  ।  में  जानता

 हूं  कि
 श्रम  मंत्री जी  एक  ट्रेंड यू  नियनिस्ट  रहे  हैं  शरर  वे  इस  प्रकट  पर  गम्भीरता  से

 विचार  करेंगे

 प्राजक अक्सर  बहुत  से  नये  सड़कें  शादी  चीजें  बन  रही  अगर  इस  सम्बन्ध
 में

 सरकार  के

 कम्पेन्सेदान देने देने  की  बात  होती  उससे  सरकार  पर  बोझ  पड़ता  तो  मैं  मानता  भी  ।  लेकिन  बाज

 प्राइवेट  एम्प्लायर  भी  बहुत  से  ऐसे  कास  करते  हैं  जो  दो  साल  से  ज्यादा  में  पूरे  होते  ह  तो
 इस  तरह

 से  प्लानिंग  के  कारण  उन  प्राइवट  एम्पलायसं  को  भी  लाभ  होगा  पर  मजदूर  इसका
 लाभ  नहीं  उठा

 मै  समझता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  बात  पर  गौर  करेंगे  यदि  सम्भव  होगा
 तो

 वे  मजदूरों  को

 इस  पीरियड  का  कम्पेन्सेशन दिलाने  की  भी  उचित  व्यवस्था  कर  देंगे  ।

 इस  के  साथ  में  इस  बिल  का  समन  करता  हूं
 ।

 शनी  तंगामणि  )  :  उपाध्यक्ष  हम  श्रम  मंत्री  के  आभारी  हैं  कि  उन्होंने  उन  तमाम

 हालात पर  प्रकाश  डाला  है  जिनके  कारण  १९५३  का  भ्र घि नियम  ४३  बनाना  पड़ा  जिसके  द्वारा
 ———$—$—$—$— तय

 मूल  धंप्रेंजी
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 अध्याय  पक  की  व्यवस्था की  गई  |  इस  काल  में  दक्षिण  कौर  बम्बई  की  बहुत  सी  मिलें  बिजली  म
 ५ १५  OS

 कमी  कर  देने  के  कारण  AT  तो  बन्द  हो  या  उन्हें  बहुत  से  श्रमिकों  को  नौकरी  से  निकालना  पड़ा  ।

 चूंकि  यह  लोग  बेकार  हो  गय
 थे

 भर  इसमें  इनका  कोई  दोष  नहीं  इसलिये उनको  कुछ  मुश् नाव जा

 देना  अ्रावदयक समझा गया समझा  गया  ।  स्थायी  श्रम  परामर्श  समिति  ने  भी  इसकी  सिफारिश की  थी  तो

 इस  स्थति में  ग्रध्याय  ५  लागू  किया  गया
 जो

 कि  वास्तव  में  २५क  से  २५छ  तक  की  धारायें हैं

 कुछ  मामले  एस  थे  जहां  मिलों  का  स्वामित्व  दूसर  लोगों  के  हाथ  में  प्राग या  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  वहां  के  कर्मचारी
 भी

 नई  कम्पनी  में  आगये
 ।  परन्तु इन  लोगों  को  मुआवजा न  नये  मालिकों  से

 मिला न  पुरानों  से  ।  इस  कमी  को  पुरा  करने के  लिये  धारा  चल  बनाई गई  तो  संक्षेप  इन

 धाराओं  का  इतिहास  यह  हे  कौर  यह  धारायें  वास्तव  में  सामाजिक  न्याय  पर  आधारित हैं  ।

 REXR  में  ये  संशोधन  औद्योगिक  विवाद  स्रधिनियम  में  किय  गये  थे  शौर  सामाजिक  न्याय  के

 आधार
 पर  कर्मचारियों  दिया  गया  था  ।  परन्तु  उसमें  मिलों  के  बन्द  होने  क  संबंध  में

 कोई  उल्लेख नहीं  था  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  २७  नवम्बर  ,  १९५६  के  निर्णय  पर  यह  प्रदान  उत्पन्न

 gan कि  क्या  विधान  का  उद्देश्य  मिलों कौर  उद्योगों  के  बन्द  होने  को  भी  अपने  (  लाने  का  है  ।

 इसी  कमी  को  पुरी  करने  के  लिये  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  हे  |  परन्तु  इस  कमी  को  दूर  करते

 समय कुछ  सन्देह  भी  पैदा हो  रहे  पहल  यह  था  कि  कोई  कर्मचारी  २०  वर्ष  की  सेवा के

 मिल  बन्द  होने  के  कारण  नौकरी से  हटाया  गया  तो
 उसे  दस  मास  का  औसत  बतन  मुआवजा क

 रूप  में  प्राप्त  होता  परन्तु अब  यह  मुश् नाव जा  कवल  तीन  मास  का  वेतन  होगा  ।  विधेयक  में

 संबंधित  धारा  के  परन्तुक  व्याख्या  में  परस्पर  विरोध  मेर  विचार  में  इन  दोनों  को  छोड़ा

 जा  सकता है

 निर्माण  ्  करने  वाले  श्रमिकों  को  लीजिये  ।  झ्र भी कहा  गया  है  केवल  रेलवे

 क

 के  काम

 में  ही  १५०  हजार  व्यक्ति  निर्माण  कायें  कर  रहे  पंचवर्षीय  योजना में  कई  हज़ार  शहरों  लोगों

 की  जरूरत  होगी  ।  इन  लोगों  को  ग्राम  श्रमिकों  के  लाभों  से  वंचित  नहीं  रखा  जाना

 चाहिये  |  इन्हें  भी  यह  लाभ  मिलना  चाहिए  |

 मेरे  विचार  में  ऐसा  ही  अध्यादेश  २४  ZEUR  को  लागू  हुमा  था  |  उस  अध्यादेश  का

 थ उद्दर ्  उन  लोगों  को  संरक्षण  देना  था  जो  काम  से  हंटाये  जाने  वाले  थे  ।  उसक  बाद  जो  कुछ  भी  दशा

 है  वह  भी  इस  विधेयक  की  परिधि  में  प्रा  जाना  चाहिए  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  उन  लोगों  को  भी
 लाभ

 मिलना  चाहिये  जो  २४  १९५३ के  बाद  से  मिलों  के  बन्द  किये  जाने  के  कारण  काम  से
 श्रलग

 किये गय  इसलिये  यदि  विधेयक  में  इस  उद्देश्य  से  कोई  संशोधन  न हुआन तो  विधान  बनाने  का

 उद्देश्य  पुरा  नहीं  हो

 श्री ब०  स०  ate  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक

 तथा  इसस  सम्बन्धित  स्पष्टीकरण  के  लिये  माननीय  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  इसक  स्वागत

 करने  में  एक  नਂ  एक  रूप  में  सभी  सदस्य  एक  मत  हैं  ।  इसको  बहुत  पहिले  ही  ले  चाहिए
 था  |

 xa  वह

 ह स अध्यादद  के  लागू  होने  के  संबंध  में  कुछ  प्रापर  उठाई गई  है
 ।

 विधेयक  के  लाने  में  देर
 aR

 हुई  है  परन्तु  इसक  कई  का  रण  हैं
 |  शायद

 मंत्रालय  के  निकाय  को  समझने
 की  कोशिश  कररहा

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  श्रम  मंत्रालय  ने  सर्वोच्च  न्यायालय
 की  कार्यवाही पर  निगरानी

 क्यों नहीं  रखी जब  कि  मालिकों  की  भोर  से  वहां  कपिल  की  जा  चुकी थी  ।  मैं  समझता हूं  कि  मजदूर

 संघ  ही  नहीं  बल्कि  श्रम  मंत्रालय  भी  श्रमिकों  के  अधिकारों  का  संरक्षक  हैं  औरउसे  मजदूरों
 के 00]

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 to  स०

 की  रक्षा  करनी  यह  आरोप  लगाये  जा  रह ेहैं  कि  श्रम  मंत्रालय  मालिकों की  सहायता  कर

 हा  इस  प्रकार  क  विचारों  को  बढ़ने  का  aa  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हमारा  ध्येय

 समाजवादी समा  ज  स्थापित  करने  का  किसी  प्रकार के  दोषी  की  प्राज्ञा नहीं  दी  जा  सकती

 लोग  हज़रत  को
 बेचना

 भो  च  हूँ  तो
 सरकार

 को  उन्हें  रोकना  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रम

 मंत्रालय
 की

 श्रमिकों
 के  प्रति  इतनी  उपेक्षा  की

 वृत्ति  क्यों
 है  ?  मुझे  wren  हैं  कि  श्री  नन्दा  जो  स्वयं

 एक  श्रमिक  संघवादी इस  ग्रोवर  ध्यान  देंगे  और  प्रत्येक  उद्योग  के  श्रमिकों  के  हितों  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 पारा y  चचा (२)  में  जो  व्यवस्था  की  गयी  उसका भी  समुचित  संशोधन  हो  सकता है

 क्योंकि वह  श्रम  मंत्री  द्वारा की  गई  व्याख्या  के  उलट  जाती  है  ।  इसमें  गया  है  कि  यदि  एक

 निर्माण  कार्य  २  वर्ष  में  समाप्त  हो  जाता  तो  उस  किये  में  लगे  श्रमिकों  को  मुग् राव जा नहीं  मिल

 |  ऐसा  क्यों  ?  हमारी  बड़ी  बड़ी  योजनाकारों  के  लिये  हज़ारों  व्यक्ति चाहिएं  ।  देश  के  सब

 भागों  से  परियोजनाओ्रों  में  काम  करने  के  लिय  लोग  देश  के  चारों  कौर  से  करा  रहे  परियोजनाओं

 से  हीਂ  देश  को  समृद्ध  बनना हैं  ।  इसलिए यह  अन्याय  होगा  कि  दो  वर्ष  पश्चात  हम  उन्हें  हटा  दें  ।

 उसी की  उपधारा  (२)  में  आगे  कहा  है  कि  यदि  दो  वर्ष  में  काम  पुरा  न  हो  तो  उसे  कुल  सेवा  के  प्रथम

 दो  वर्ष  छोड़  कर  दोष  में  से  प्रति  ae  के  लिये  Warsaw  मिलेगा  ।  मेरे  विचार  में  यह  उपबन्ध  उप  खंड

 (१)  के  बिलकूल  विरुद्ध  है  कौर  इसे  टीक  किया जाना  चाहिये  ।  मैं  तो  पुता हूं  कि  पहिले दो  aa

 क्यों  छोड़े  जायें  ।  मंत्री  महोदय  को  इन  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  मल  अधिनियम  का

 उद्देश्य  नष्ट  नਂ  हो  जाय  ।  इसलिये  मेरी  इच्छा है  कि  धारा  उच्च  के  उपबंध (  २)  का  समुचित

 वंचित
 संशोधन  किया  जायਂ  ताकि  प्रमुख  उपक्रमों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  मुआवजा  से

 रखा  जा  सक  ॥

 श्री  बा०  चं०  मामले
 )  मैं  तीन  छोटी-छोटी बातें  श्रमिक  समक्ष  प्रस्तुत करना

 चाहता हूँ  |  पहलीਂ  बात  यह  है  कि  विधेयक  के  विधि  बनते  ही  उसे  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दे  दी

 जायेगी  att  इसे  संविधानਂ  के  प्रनच्छेंद  १४  के  विरुद्ध  घोषित कर  दिया  जायेगा  ।  इस  भ्रनच्छेद  में

 कहा  राज्य  क्षेत्र  में  किसी  व्यक्ति  को  विधि  के  समक्ष  समता  अथवा  विधियों  के  समानਂ

 संरक्षण से  राज्यਂ  द्वारा  वंचित  नहीं  किया  जायेगा  ।”  क्या  मिल  बन्दी  की  अवस्था में  सभी  श्रमिकों को

 समान  रक्षण  होगा
 ?

 मेर  विचार  में  इस  संबंध  में  नीति  एकरूप  नहीं  है  ।  श्रमिकों को  दो  श्रेणियों  में

 बांटा जा  सकता  हैं  ।  एक  में  वे  नामक  ७  हैं  जो  निर्माण  संबंधी  कार्यों  मं  लगे  हैं  दूसर  वे  जो

 कामों में  लगे  हैं  ।  प्रथम  श्रेणी  के  श्रमिकों  के  लिये  कोई  रक्षण  जो  हे  वह  भो  वापिस  लिया  जा  रहा

 प्राम  श्रमिकों  को  प्राप्त लाभ  इन्हें  प्रप्त  नहीं  ।  दो  वर्ष  के
 काम

 के  बाद  की  सेवा  पर  ही  मुआवजे

 कीਂ  व्यवस्था  है  ।  जहां  तक  सेवा की  शर्तों  का  संबंध  है  जो  श्रमिक  एक  वर्ष  तक  काम  कर  चुक  हों

 व  रक्षण  पाने  की  अधिकारी  होते  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  उपरोक्त  श्रेणी  के  श्रमिक  इस  अधिनियम

 विशेष  पर  उच्चतम  न्यायालय  में  ग्रा पत्ति  उठा  दें  और  चूंकि  रक्षण  समान  नहीं  इसलिए  हो  सकता

 है  कि  संविधानਂ  के  भ्रनच्छेद  १४  की  व्यवस्था के  प्रसार  यह  भी  घोषित  हो  जाय  ।

 मेरी  दस  री  बात  यह  है  कि  यदि  अधिनियम का  उद्देश्य  मुआवजा  दिलाना  है  तो  यह  १९४७  से

 आरम्भ  होना  मेरो  तीसरी  बात  यह  है  कि  हू हुम एसी
 परिस्थितियां

 जिन  पर  नियन्त्रण न  हो

 सकेਂ  इन  शब्दों  का  ग्रसना  निवंचन  होगा  शौर  इस  की  अलग  व्याख्या  से  माननीय  मंत्री

 महोदय  का  उद्देश्य  सफल  हो  द्याब्दों  के  ग्रन्थ  बड़े  स्पष्ट  होने  चा  हाएं  न्प्धि  संशोधनों द्वारा

 उन्हें  ठीक  कर  लेना  ताकि  मामला  स्पष्ट  ही  रहे
 ।

 मेरा  सुझाव है  किनारा  २५च  चल

 ना
 कीਂ  उप-घारा  (२)  को  हटा  दिया  जाय  ॥

 पल  अंग्रेजी में  ।



 २०  १९४५७  औद्योगिक  विवाद  घायल  SRE

 fa  डांगे  ब्रदर-मध्य  )  :
 मैं  सरकार  कौर  श्रम  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  एक  तथ्य  की

 करवाना  चाहता  इस  विधान  को  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  निर्णय  के  कारण  प्रस्तुत

 गया  उच्चतम  न्यायालय  का  काम  कानून में  किसी  शब्दावली  की  व्याख्या  करना ही

 नहीं  बल्कि  श्रमिकों  शर  मालिकों के  परस्पर  सम्बन्धों  के  बारे  में  भी  कुछ  बातें  उसके  सामने  होती  हैं
 |

 गत  we  वर्षों  से  हम  कर्मचारियों  पौर  मालिकों  के  संबंधों  आधा  रित  औद्योगिक  विधि  का  विकास  कर

 रहे  चाहे  इसका  कुछ  भी  कारण  क्यों  न  हो  इस  कुछ  प्रगति  हुई  जरूर  है  ।  मालिकों के

 कारों
 को  कम  किया  गया  है  जिन्हें  पूंजीपति  समाज  के

 ये  लोग  झपने  मौलिक
 अधिकार  समझते

 हमारे  कानून  इन  भ्र धि कारों  को  सीमित  करते हैं  जो  नਂ  उनके  लिये  थे  शौर  न  समाज के  लिये थे

 बल्कि  जो  श्रमिक  वर्ग  के  विरुद्ध  हीਂ  प्रयोग  किये  जाने  वाले  नवम  मंत्री  के  नेतृत्व  में  जब  कि  वहू  बम्बई

 में  थे  इस  विषय  में  कुछ  कानूनਂ  बनाने  की  कोशिश  की  गई  थी  झर  मालिकों  को  यह  बताया
 गया  था

 कि  अब  पूंजीपति  समाज  की  पुरानी  बातें  नहीं
 चलेंगी

 ।  मालिक
 तो

 बिना  नोटिस  मुझावजे  के

 किसी  कर्मचारी  को  नौकरीਂ  से  हटाना  acer  भ्र धि कार  समझते  थे  ।  इसमें  समाज  की  आवश्यकता

 शर  कर्मचारियों  के  अ्रघिकारों  की  उन्हें  बिलकुलਂ  चिन्ता  नहीं  थी  ।  मालिकों  के  अधिकार भी

 विभिन्न  क्षेत्रों के  संबंध  में  थे  ।  ये  आर्थिक  क्षेत्रों  के  संबंध  में  भी  थे  शौर  श्रमिक  संघ  के  क्षेत्र  के
 संबंध

 में भी  ।  तो  इस  प्रकार  की  स्थिति  थी  ।  हम  मजदूर  संघ  वाले  ate  कभी-कभी  सरकार  भी  इन

 चित  शभ्रधिकारों  को  सीमित  करने का  प्रयत्न  करते थे  ।  अन्य  देशों  की  तरह  भारत  में  भीਂ  यही

 कुछ  प्रथा  हो  गई  है  कि  कानूनों  की  व्याख्या  अ्रदालतों  में  मुकदमेबाजी से  होने  लगी  हमारे  औद्योगिक

 कानून में  भी  इसका  पड़ा है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  लगभग  ११  निर्णय  दिये  हैं  जिनसे  मजदूर

 arc  मजदूर  संघों  के  अधिकारों  पर  प्रतिकूल प्रभाव  पड़ा  है  ।  विभिन्न  मजदूर  संघों  ने  इनਂ  निर्णयों

 का  संक्षिप्त  विवरण  सरकार को  प्रस्तुत  किया  ।  इनमें से  एक  मामला  वह  भी  था  जिसके  कारण  यह

 अध्यादेश  जारी  किया  गया  ate  पब  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  सरकार कोई  इस

 रकार का  व्यापक  विधान  क्यों  नहीं  बना  देती  जिससे  अदालतें  अपने  नीतियों  द्वारा  श्रमिकों के  लाभ

 को  नष्ट  न  कर  सकें
 ?

 इस  झोर  मैं  सरकारी  सदस्यों  का  ध्यान  करवाना  चाहूंगा
 |

 एक  उदाहरण  मैं  प्रापक  सामने  रखता हूं  ।  एक  श्रमिक संघ  की  बैठक  में  एक  श्रमिक ने

 बातें  कहीं  नियोजक ने  उस  श्रमिक  से  वह  बातें  जाननी  चाहीं  ने  इन्कार  कर  दिया

 sire  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  मालिकों  ने  छंटनी  करक  उसे  निकाल  दिया  ।  मामला  न्यायालय में  गया  |

 वहां यह  fara  gor  कि  उस  श्रमिक  को  सारी  बातें  बतानी  चाहिये  इस  कारण  सरकार  कोई

 ५ एसा  कानून  नहीं  बना  सकती  जिससे  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  हो

 कई  बार  ऐसे  मामले  होते  हैँ  कि  मिल  मालिक  श्रमिकों  को  श्रमिक  संघों  में  भाग  लेने  के  कारण

 जौहरी  से  कर  देते  हैं  प्र  न्यायालय  में  कहते  हैं  कि  यह  छंटनी  वैसे  सामान्य  रूप  से  की  गई  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  यदि
 न्यायाधिकरण  यह  निर्णय  दे  दे  कि  एक  श्रमिक को  नौकरी पर  लगाया  जाये

 सतो  उत्तक  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय में  कपिल  नहीं  होनी  चाहिय े।

 कानपुर लोहा  तथा  इस्पात  कार खात  के  मामल  में  न्यायाधिकरण  ने  निर्णय  दिया  कि  श्रमिकों को

 दोबारा  नौकरी  पर  लगाया  जाये  किन्तु  नियोजकों  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  श्रपील  कर
 दी  -

 इस  प्रकार

 मामला  लम्बा  हो  गया  शौर  श्रमिक  तंग  श्री  गये
 ।  वास्तव  में  उद्देश्य  श्रम  सम्बन्धी  कानूनों  का

 हू  वह  तो  पूरा  नहीं  हो  रहा  ह  ।  मे  यह  बात  मानता  हूं  कि  न्यायालय  कानून  क  अनुसार चलते  हैं  किन्तु

 समाजवादी देश  में  न्याय  की  परिभाषा  पूंजीवादी  देश की  न्यय  परिभाषा  से  अलग  होती  है  ।  इसलिये

 कया  यह  आवश्यक  नहीं  कि  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३  ८
 में  संशोधन किया  जाय  |  यह  श्रुल्छेद  सामाजिक

 का
 न्याय  के  सम्बन्ध  में  है  प्रौढ़  नियोजक  इस  न्याय  के  नाम  पर

 उच्चतम-न्यायालय  में  दुहाई देते  हैं

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।



 २०  2EXY ERR  औद्योगिक  विवाद  (atta)  विधेयक

 जैसे  कि  न्यायालयों  ने  इस  श्रनच्छेद  का  निवेदन  या  है  उस  ढंग  से  यह  श्रमिकों  के  हितों  के  विरुद्ध

 जाता है  ।  न्याय  छोटे  लोगों  को  भी  मिलना  चाहिये  |

 जमींदारी  उत्पादन  विधेयक  को  लाग  करन  क  बाद  उसक  विरुद्ध  भी  उच्चतम  न्यायालय  में

 ७५  किया  गया  था  शौर  उच्चतम  न्यायालय  ने  उसका  प्रवर्तन  रोक  दिया  था  फिर  संविधान

 में  ही  संशोधन करना  पड़ा  ।  इसी  प्रकार  श्रमिकों  क  हित  के  लिये  भी  हमें  शभ्रनच्छंद  ३८

 संशोधन  करना  चाहिये
 ।

 दूसरे  मकान  बनाने  वाले
 श्रमिकों

 को  इस  परिधि से  बाहर  रखा  गया  है
 |  इससे  हमारी  योजना

 के  काम में  रुकावट  पैदा  हो  सकती है  |
 श्राप  कहा  है  कि  यदि  काम  दो  साल  के  भीतर  समाप्त  हों

 जाता  है  तो  उसे  मुआवजा  नहीं  मिलेगा  |
 इससे  काम  की  गति

 मन्द  ही  होगी
 ।

 जो  काम  १०  महीने

 में  समाप्त  हो  सकता  है  वह  ज्यादा  समय  में  होंगा  |  इसलिये  हमें  ऐ  सी  कोई  व्यवस्था  नहीं  करनी  चाहिये 1

 बल्कि  देवा  के  लाभ  के  लिये  यह  दो  वर्ष  की  जो  सीमा  निर्धारित  की  जा  रही  है  उसे  हटा  देना  चाहिये  ॥

 fat  नन्दा  :  में  देखता  हूं  कि  इस  विधान  क॑  संबंध  मे  सभा  में  सभी  लोग  सहमत  इस  प्रकार  की

 परिस्थितियों  के  लिए  हम  जिसे  प्रकार  क  न्याय की  व्यवस्था  करने  जा  रहे  में  समझता  उस  पर

 कोई  मतभेद नहीं  हूं  ।  मैं  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  के  उनको  नियोजकों  के  हाथों  से  सुरक्षित

 रखने के  लिए  तौर अन  मुसीबतों  का  विचार  रखने  के  लिए  जो  उन  पर  पड़ती  हैं  पुरी  कोशिश

 सेब  कुछ  करूंगा  |  में  मानता हूं  कि  में  ara  प्रतिशत  संतोष नहीं  दे  पाया  हूं  ।  पर  मैं  यह  दावा  कर

 सकता  कि  जो  कुछ  भी  किया  जा  चुका  है  वह  लगभग  200%  हीरे  |

 श्री  मैं  श्री  डांगे  की  बात  को  लूंगा ।  में  ध्यान  एक  बात  की  दिलाता  हम  यहाँ

 विधि  निर्माण  करते  न्यायालय  उनकी  व्याख्या  करत  हूँ  तरन्त  में  सर्वोच्च  न्यायालय  उनकी

 ठ्पाख्या  करता  है  विलम्ब  होता  है  ।  उदाहरण  क  सर्वोच्च  न्यायालय  में  इस  भ्र व्या दश  को

 भी  ठहराया गया  है  ।  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  कोई  भी  मजदूर

 safe OT ETzT या  श्रीपाद  का  सहारा  लेकर  प्रतिकर  नहीं  प्राप्त कर  सकता  ।  अभी  यह  श्रघिनियमक

 लाग  भी  नहीं  हो  सकता  |  पर  हम  कर  क्या  सकते  हैं
 ?  कोई न  कोई  संविधान का  होना  श्रावस्ती  हैं  ।

 किसी  भी  विधि  की  भाषा  का  भिन्न-भिन्न  cet  निकाला जा  सकता  है  ।  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि

 भ्रमुवः च्  विवान  की  भाषा  में  सर्वोच्च  न्यायालय  कोई  त्रुटि  नहीं  निकाल  सकेगा  ।  संविधान के  अधीन

 सर्वोच्च  न्यायालय  को  भ्र धि कार  है  कि  वहू  विधियों  की  व्याख्या  करे  ।  हो  सकता  हूं  कि  कल  संविधान

 हमारे  लिए  उतना  उपयोगी  न  रह  जाय  जितना  कि  राज  है  क्यों  कि  हमारी  न्याय  भावना  विकसित  होती

 जाती है  ।  wa  यदि  जनता क॑  विचारों  में  परिवर्तन  हो  सकता  हैं  तो  संविधान  में  यह  सभा  संशोधन

 कर  सकती है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  देखा  होगा  कि  इस  बीच  हमने  जो  विधान  बनायें उनका  संचालन

 श्रमिक  अधिका  रों  की  कर्मचारियों  तथा  नियोजकों  के  कत्तव्य  तथा  तमंचा  रियों  के  मार्ग

 में  ज्ञान  वाली  कठिनाइयों  को  ठीक  रास्ते  पर  लाने  क  लिए  ही  किया गया  है  प्रौढ़  वे  इसी  दृष्टिकोण

 से  बनाये गये  हैं  ।

 श्रमिकों  को  श्रमिक  सामाजिक  न्याय  बने  की  भावना  बढ़ती  जा  रही  ह  ।  यदि  में  इन  वर्षों क

 दौरान  पारित  विभिन्न
 विधियों

 का  मूल्यांकन  करूं
 तो  हमें  यह  ज्ञात हो  जायेगा कि  उन्हें

 पर्याप्त  कौर  व्यापक
 लाभ  प्राप्त  हुए  हैँ

 ।

 —  ————  ~——  eres  नल

 मल  अंग्रजी  में  ।
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 हमें  इन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  होता है  तथापि  मेरे  विचार  से  ये  विलम्ब

 जैसाकि कौर  नैतिक  पतन  इतना  अधिक  नहीं  है  कि  हम  निराश हों  या  कठोरता से  नियम  बनायें  ।

 मैं  बता  चका  हूं  कि  सामाजिक  न्याय  सम्बन्धी  श्रपनी  धारणाओं  के  भ्र तुरूप  कार्य  करने  के  हम

 अपने  प्रशासन
 क  श्राघारभूत  संविधान  में  भी  परिवहन  कर  सकते  हैं

 ।

 माननीय सदस्य  ने  दूसरी  बात  यह  कही  है  कि  इन  बातों  में  एकरूपता  लाने  के  लिये  संसद

 कर  सकती है  |  समय  समय  किया  जा  रहा  है  ।  अवसर  मिलने  पर  पारस्परिक  बातों

 ati  परामर्श  से  हम  वह  मार्ग  निश्चित  कर  सकते  हैं  जिस  हमें  बढ़ना  है  ।

 श्रीडांगे  ने  निर्माण  कार्यों  में  लगे  हुए  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें कहीं  ।  यह  कहा  गया  है

 कि  हम  इन  श्रमिकों  से वे  सभी  अधिकार ले  रहे  हैं  जो  कि  अन्य  श्रमिकों को  दिये  जा  रहे  हैं  ।  यह  भी

 कहा  गया  है  कि  कथित  ऐसा  करना  संविधान के  fees  कायें  करना  ह  क्योंकि  इससे  हम

 असमानता  पदा कर  रहे  हैं  ।  समानता  का  यह  तात्पर्य  नहीं  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  ae  प्रत्येक  वस्तु

 समान  हम  किस  प्रकार  का  दावा  कर  रहे  हैं  ?
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  तके  को  स्वीकार

 किया  जायेगा  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बता  दूं  कि विलेज  का  एक  कारण  यह  हैं
 कि  हमें  श्रव्य  क्षेत्रों

 द्वारा  रखे  गये  इन  विभिन्न  दृष्टिकोणों  से  सामना  करना  कि  निर्माण  कार्य
 में

 लगे  हुए  मजदूरों

 के  लिये  कुछ  न  किया  जाय  ।  यह  विवान  की  सीमा  के  अ्रन्तगंत  नहीं  प्राता  क्योंकि  यहाँ  हम

 क  सम्बन्ध  में  विधान  बना  रहे  हैं  जहाँ  मजदूरों  को  नौकरी  न  बनी  रहने  की  अधिक  सं
 भावना

 हैं  ae  उन्हें  काम  से  हटा  दिया  जाता  है  इसलिये  उन  के  रोजगार  हितों  की  रक्षा  की  जानी

 वह  किसी  मकान
 के

 निर्माण  का  कार्य  तो  मजदूर  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति
 को  यह  बात  ज्ञात  रहती

 है  कि  मकान  समाप्त  होने  पर  उनका  काम  समाप्त  हो  जायेगा
 ।  इसीलिये  यह  wa  के

 समक्ष  नहीं  है
 ।

 तत्र  क्या  हम  उनक  हितों
 की

 कौर  ध्यान
 न

 दें
 ।

 यह  बिल्कुल  दूसरा
 प्रश्न  हमें

 हितों  की  रक्षा  करनी  चाहिये  तथापि  यह  इसी  विधान  में  होगा  या  दूसर  ढंग  से  यह  बिल्कुल  दूसरा

 है  ।  जहाँ तक  प्रेरणा  दें  ने  के  प्रदान  यह  बहुत  महत्वपूर्ण हूँ  ।  तथापि  हमें  यह  प्रश्न  यहाँ  लागू  नहीं

 करना  चाहिये  |  निरंतर  सेवा  की  व्याख्या  १  वर्ष  की
 गई  हैं

 ।  हमें  कोई न  कोई  सीमा  बोवनी  हो

 पड़ेगी  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  कर  दूं  कि  विभिन्न  पेशों
 में  इससे  मजदूरों को  जितने  भी

 विशेषाधिकार  ,  लाभ  या
 प्रेरणायें  मिल  सकती

 वे इनसे  कहीं  अधिक  यह  यहां  wan  एक  सीमित

 क्ष  के  संबंध  में  भी  चर्चा  की  जा  रही  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  हमारा  निर्माण-कराये  शरिक
 तेजी

 @  तो  यह  विधान  हमें  उत्पादन तथा  अन्य  विशेषाधिकारों तथा  निर्माण  की  गति  तेज  करने  के

 तरीकों की  व्यवस्था  करने  निर्माण-कार्य शी  कर  ही  पूरा  करने  की
 प्रेरणायें

 पैदा  करने  से  नहीं  रोकता
 |

 अन्य  चीजें  भी  की  जा  रही  हैं  ।  यह  तो  उन  सबके  भ्रतिरिकत  ate  इसीलिये  विधान  में

 के  मजदूरों  को  सम्मिलित  न  करने  के  दृष्टिकोण  के  लिये  भी  कुछ  औचित्य  तो
 था  ही  लेकिन

 हमने  उनको  पूरी  तौर  से  अलग  भी  नहीं  रखा  हैं  ।  दोनों  में  अन्तर क्या  है  ?
 अन्तर  केवल  यही है

 कि

 के  मजदूरों  के  लिये
 दो

 वर्ष  ate
 नप  पेशों  के  मजदूरों  के  लिये  एक  वर्ष  रखा  गया  है

 के  मामल  में  दोनों  ही  समान  इसमें वह  अधिकतम  तीन  महीने नहीं  रखा  गदा है  ।

 यदि  किसी  मजदूर  ने  बारह  वर्षों  तक  काम  कर  लिया  है  तो  archers  काल
 को

 छोड़
 कर

 वह  अपनी

 सेवा
 के  पूरे  काल के  faery  के  लिये  प्रतिकर  लाभ  मांग  सकता  है  ।.  तक

 निर्माण-कार्यों

 के  मजदूरों  का  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  उसमें  कोई  भी  एसा  बड़ा  परिवर्तन  नहीं  किया
 गय

 हे  जिससे

 gift  की  श्रीलंका att
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 हमें  व्यावहारिकता  को  भी  देखना  पड़ेगा  |  निर्माण-कार्यों  के  ये  मजदूर  ठकेदा रों

 क
 नीचे  काम  करते

 शर
 ठेकदार  तो  इस  विधेयक  की  इन  व्यावस्थाझ्रों  को  भी  व्यवहारिक  कह

 रहे  हैं
 ।

 हम  इसकी  अवस्था  करेंग कि  मजदूरों  को  ये  लाभ  मिल  ही  जायें  ?  होगा  यह  कि  ठेकेदार

 लोग  मजदूरों  को  इन  लाभों  क  पाने  योग्य  सेवा-काल  तक  रखेंगे  हो  पहल  ही  निकाल  देंगे  ।  हमें

 इन  कठिनाइयों  का
 सामना  करना  ही  पड़ेगा  हमें  अपना  प्रयत्न  बन्द  नहीं  करना  चाहिये t

 हमें  उसक  रास्ते  निकालने  लेकिन  इसमें  व्यावहारिक  कठिनाइयों  का  भी  ध्यान  रखना  ही

 पड़ेगा  ।

 इस  विधान  द्वारा  मालिकों  की  शक्तियां सीमित  कर  दी  गई  हैं
 ।

 यह  जानबूझ  कर  ही  किया

 लेकिन  प्रतिबन्ध  लगाते  समय  हमें  पति
 भी

 तो  नहीं  करनी  हमें  इतनी  दूर  नहीं

 बढ़ना  चाहिये  कि  उन  लाभों  से  उल्ट  हमें  ही  हानि  होने  लग  ।  हमें  उद्योग  क  हितों  को  भी  तो  देखना  है  t

 में  यह  बात  विशेषकर
 विधायक

 क॑  परन्तुक  धारा  व्याख्या  के  सम्बन्ध में  कह  रहा  हूं  ।  मैं  यह  बिलकुल

 मानता  हूं  कि  इस  शब्द  योजना  से  कई  प्रकार  की  कठिनाइयां  पदा  हो  सकती  र  मुकदमेबाजी

 की  झंझट से  बचने  क  दृष्टिकोण से  अच्छा  यही  होगा  कि  हम  उस  भाषा  का  प्रयोग  न  करें
 ।  लेकिन

 लिये  हमें  यह  भी  देखना  पड़ेगा  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  नीचे य  में  सदाशयपूर्ण  मिल-बन्दी  कौर  अन्य

 प्रकार की  मिल-बन्दियों  की  पूरी  धारणा  को  किस  प्रकार रखा  हूँ  ।.  हालांकि हम  पहले  की  ही

 स्थिति  पर  लौट  जाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  लेकिन  इस  निर्णय  ने  हमारे.सामने  एक  ऐसी  स्थिति  लादी

 है  पूरी  तौर पर  उपेक्षा  करना  सम्भव  भी  नहीं  है  ।  हमें  उस  निर्णय के  कुछ  विचारों  को

 महत्व  देना ही  पड़ेगा  ।  क्या  उन  विचारों  के  फलस्वरूप  यह  श्रावक  हो  गया  है  कि  हमें  कुछ

 विचार  करना ही  चाहिये  ?

 विरोधी  पक्ष  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  हम  ऐसी  व्यवस्था कर  रहे  हैं  कि  वास्तविक

 कारणों  से  जो  मिलें  बन्द  की  जायेंगी  उनमें  तीन  महीने  क  see  पर  प्रतिकर  जायेगा
 प्रौढ़

 इसलिये  मिल
 मालिक  यही  कहेगा

 कि
 मैं  वास्तविक  कारणों  से  मिल  बन्द  करता हूं  कौर

 तीन

 महीने  के  झ्राधार  पर  प्रतिकर  मिल  जायेगा ।  मेरा  नम्बर  निवेदन  है  कि  विधेयक के  उपबन्धों  के
 सम्बन्ध

 में  यह  एक  गलत  फहमी  है  |  वास्तविक  कारणों  से  मिल  बन्द  करने  पर  खण्ड  की  मदों  के  भ्रनुसार  पूरा

 प्रतिकर दिया  जायेगा  ।  तथा  जहाँ  मिल  कुछ  प्रभावना  से  बन्द  की  जायेगी वहां  यह  नहीं  कहा  गया

 है  कि  कोई  प्रतिकर नहीं  दिया  जायेगा  ।
 मिल  मालिक  चाहे  कितना  दी  ag  रहे  कि  यह

 वास्तविक

 कारणों से  किया  गया  था  परन्तु  उसे  तीन  महीने  का  प्रतिकर  भ्र वश्य  देना  पड़ेगा  |  जिसका  श्र  gar  कि

 भूकम्प  आदि  प्राकृतिक  great  भी  तीन  महीने  का  नियम  लागू  होगा  ।  माननीय  सदस्य  नें

 कि  प्राकृतिक  दुर्घटनायें  कभी-कभी  श्राती  हैं  ।  यदि  ऐसा है  तो  कम  प्रतिकर  के  सम्बन्ध  में  इस  उपबन्ध

 से  क्या  स्तर  पड़ता  है  क्योंकि  ऐसी  स्थिति  में  यह  परन्तुक  लागू हो  जाता है
 |  जैसा कि  पहले  स्वीकार

 कर  लिपा  गया  है  विधेयक  में  व्याख्या  से  यह  सब  बातें  र  स्पष्ट  की  गई  हैं  क्योंकि  स्थिति
 जो

 मालिक के  नियंत्रण  के  बाहर  होਂ  इन  areal  में  स्पष्टता  नहीं  है  ae  इनके  निर्वचन  से  गड़बड़ी  हो

 सकती है  ।  इसलिये  हमने  ब्याहता  की  व्यवस्था  की ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ऐसे  सुझाव दें

 इसे  व्याख्या  में  सुधार  किया  जा  सके  तथा  कर्मचारियों  कें  हितों  का  संरक्षण  किया  जा  सके  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  कुछ  ऐसा  tara  दे  सकेंगे  जिनके  द्वारा  सभी  कठिनाइयां  दूर हो
 सकती  हों  तो

 खण्ड वार  विचार  के  समय  हम  निश्चित  रूप  से  उन  पर  विचार  करेंगे  |  यदि  संभव हो  तो  हम

 पारीक  परामर्श  कर  सकते  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय सदस्य  मंत्री  महोदय  से  परामशं  करना  चाहें  तो  मुझे  कोई

 प्राप़्ति नहीं  है  ।

 श्री  नन्दा
 :  माननीय सदस्य  खंडवार  चर्चा  के  समय  ऊपर  सुझाव  दे  सकते  हैं

 ।  मैने  अपने  कुछ

 संशोधन विधि  परामर्शदाता  को भेजे हैं  कि  क्या  इन  उपबन्धों  का  विस्तार
 देना  संभव  है  ।

 उद्देश्य एक  gs  |  केवल इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिए  किस  ढंग  को  काम में  लाया  जायें

 यही  देखना  है  |  यदि  हमारा  अभिप्राय  और  स्पष्ट  करने  के  लिये  कुछ
 ate

 किया
 जा

 सकता  हो  तो  मैं

 उस
 भी  करने  को  तैयार हूं

 ada उस  भ्र वधि  को लेता हं  जो  उच्चतम  न्यायालय क  निर्णय  प्रौर  भ्रव्यादेदा  प्रख्यापित  करने

 के  बीच  व्यतीत  हुई  ।  यह  काफी  लम्बी  अवधि  थी  ।  यदि
 हम  इसे  पांच  महीने

 की  वधि
 माने  तो  भी

 यह  पांच  ही  महीने  नहीं  रहती  क्योंकि  श्रभिप्नाय
 यह  रहता  है  कि  विधेयक  के  उपबन्ध

 लक्षी  अवधि  सेश्चर्थात  १  सितम्बर से  जारी  किये  जांच
 ।  उच्चतम  न्यायालय  के

 निर्णय  की  तारीख

 २७  PEXR  थी
 ।

 इसीलिये  दो
 तीन

 दिन  की
 mate

 ही
 बीच  में  व्यतीत  हुई

 ।

 मेँ
 यह  प्रयत्न  कर  रहा हुं  कि  क्या  इस  अ्रवधि  को  भी  खत्म  करना  सम्भव  हैं  ।  मेरे  विचार से

 इस  सम्बन्ध  में  अ्रधिक  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  |
 किन्तु

 यदि  हमें  उससे  भी  अधिक  कुछ  करने  को

 कहा  जाता  है  तो  मेरी  सलाह  यही  है  कि  हमें  इससे
 ५

 कुछ  नहीं  करना  चाहिये
 |

 उच्चतम  न्यायालय ने
 विधि

 का  निर्वचन कर  कुछ  मामलों  में  निर्णय  दिये  क्यों  कि  विधि

 यही  है  यहाँ  अभिप्राय  का  कोई  महत्व  नहीं  है
 ।

 भले  ही  मेरा  अभिप्राय कुछ
 भी  हो  किन्तु  यदि  मैं

 उसे  विधि  सम्मत  दादों  में  व्यक्त  नहीं
 कर

 सका
 तो

 वह  विधि  नहीं  बत  सकता
 ।

 में  वकील  नहीं  हूं  ।

 मैं  केवल  उस  मामले  का  चित्र  उपस्थित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हू
 |  उच्चतम  न्यायालय नें  यही

 निर्णय  किया  कि  तत्कालीन  विधि  यही  है  ।  ऐसे  मामलों  क॑  सम्बन्ध  में  झ्र पना या  जान  वाला  सामान्य

 मार्ग  यही  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  प्रयुक्त  विधि  के  सम्बन्ध  में  जेसी
 भी

 न्‍्याख्या की गई हो की  गई  हो

 उसके  सम्बन्ध  में  हमें  उनक  निर्णय  को  शुन्य  अथवा  क्रियात्मक  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  करना  चाहिये  ।

 किस्त  निर्णय  के  दो  तीन  दिन  बाद  उत्पन्न  होने  वाले  मामलों
 क

 सबब-ध
 म  हम

 कुछ
 न

 कुछ
 कर

 सकते  हूं  ।

 बार्बी  लाइट  रेलवे  के  मामले  के  सम्बन्ध  उन  मित्रों
 के

 सम्पर्क  में  पाया जो  कि  श्रमिकों

 के  कल्याण में  दिलचस्पी  रखते थे  ।  वे  यह  चाहते  थे  कि  क्या  इस  विधान  के  श्रलावा भी  श्रमिकों

 की  नौकरियां  रखने  तथा  उनके  लिये  कुछ  करने  के  कुछ  कर  सकते  हैँ  ।  इसका

 भी  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्राद्ध  है  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा  सकेगा
 ।

 किन्तु  मैं  निश्चयपूर्वक

 नहीं  कह  सकता  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  सकेगा
 |

 मेरे  विचार  से  मैं  भ्रधिकांश  प्रश्नों  के  उत्तर  दे  चुका  हुं
 ।

 वे  दो  वर्गों  के  इन्दर  जाते  हैं  ।  पहिला वे

 जो  बिलम्ब से  सम्बन्ध  रखते  मैं  पहिले  ही  बता  चुका  हुं  कि  इस  विधेयक  क भ्रन्तगत  १  दिसम्बर

 १९५६  के  पश्चात  से  उत्पन्न  सभी  मामले  श्री  जायेंगे  ।  इसलिए इससे  श्रमिकों  के  fea पर  afta

 आघात नहीं  होता  है  ।
 मैं

 यह
 भी

 बता  चुका  हूं  कि
 विलम्ब

 होने
 का

 एक  कारण  यह  भी  था  कि  हम

 से  उलझ  हुए  जिनके  सम्बन्ध  में  निस्ब  क  रूना
 था  ।

 मैं
 माननीय  सदस्यों को  यह  विश्वास

 दिला  सकता  हूं  कि  इस  विलम्ब  से  श्रमिकों  का  लाभ  ही  हुआ  है  हानि  नहीं  हुई  है
 ।

 परियोजनाओं  के  निर्माण में  लगे  हुए  श्रमिकों
 के

 सम्बन्ध  में  स्थिति  मैँ  पहिले
 ही

 स्पष्ट  कर

 चुका  हूं
 |

 उन्हें  इस  प्रीमियम से  होने  वाले  लाभों  से
 वं

 चित  नहीं  किया  जा  रहा  है  अपितु  कुछ  अन्तर

 कर
 दिया  गया  है  जो

 उनके  कार्यों  के  भ्रातृ  के  अनुरूप  ही  है  ।

 सतत  अंग्रेजी में
 |
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 जहां  तक  परन्तुक  प्रौर  व्याख्या  का  सम्बन्ध  में  आपको
 यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  परन्तुक

 के  कारण
 व्याख्या

 देना
 आवश्यक  हो  गया

 कौर  निर्णय  के  कारण  परन्तुक  देना  आवश्यक  हो  गया  ।

 इसकेਂ  अलावा न्यायालयों  से  अधिक  मतभेद  भी  नहीं  चाहते  हैं  ।  हम  जितनी  उग्रवादी  नीति

 अपनायेंगे  उतना  ही  न्यायालयों  के  हस्तक्षेप  तथा  इन  उपबन्धों  पर  श्रांपतक्ति  करने  की  अधिक  संभावना

 होगी  ।  इसलिए  यूपी  कुछ  माननीय  सदस्यों  की  दृष्टि  में  यह  बात  अधिक  सन्तोषजनक  होती  कि

 जो  बाते इस  विधेयक के  उपबन्धों  में  शामिल  की  गई  हूँ  उन्हें  प्लग  रखना  ही  उचित  तथापि

 कुछ  परिस्थितियों  से  विवश  होकर  हमें  उन  उपबन्धों  को  शामिल  करना  पड़ा  ।  यदि  हम  इन  उपबन्धों

 को  ध्यानपूर्वक पढ़ें  शर  प्र् शक न् ों  को  हटाने  रूप  भेद  से  होने  वाले  कुल  प्रभाव  का  विश्लेषण

 तो  आपको  ज्ञात  होगा  कि  अधिक  अन्तर  नहीं  किया  गया  है  ।

 इन  सभी  स्थितियों  पर  विचार  करते  हुए  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  सभा  के  समक्ष  उपस्थापित

 विधेयक से  श्रमिकों  तथा  सदस्यों  दोनों  को  ही  पर्याप्त  सन्तोष  प्राप्त  होगा  |

 श्री  च्  कुट्टी  मेनन
 :

 मैं  माननीय  मंत्री  से  परियोजनाओं  में  निर्माण  कार्य  करने  वाले

 श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  परिवहन  मंत्रालय  के  अधीन  रखे  गये  श्रमिकों

 को  औद्योगिक  विवाद  भ्र धि नियम  की  धारा  २५  च  के  कथन  लाभ  प्राप्त  कया  उन्हें  उन

 लाभों  से  वंचित  कर  दिया  जायेगा  ।

 भी  नन्दा
 :
 मैं  तत्काल  मंत्रालय  की  दौर  से  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूं

 ।  उन  लाभों
 के

 प्राचीन

 इससे  पृथक  रूप  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 औद्योगिक  विवाद  Q Wg  में  कौर  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 ७

 विचार  किया  जाये
 पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  I— (are  २  का

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  खंड  २.
 2  | चूर  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन नहीं  है  ।  मैं  इसे  मतदान  के  लिये

 रखूंगा ।

 २  विधेयक  arian  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut
 ।

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड ३  २५  के  स्थान  पर  नई  धारियों  का

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 खंड  ३  के  सम्बन्ध  में  कुछ  संशोधन  हैं  माननीय  सदस्य  इस  खंड  के  सम्बन्ध

 में  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हूँ
 ।

 RR  ar श्री
 श  में  संशोधन  संख्या  ३

 ४
 प्रस्तुत करता  हूं  ।

 tara  अंग्रेजी में  ।
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 श्री  परुलेकर  (a1aT  म  संशोधन  संख्या
 .  १२,  १३,  १४

 प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 श्री  तंगामणि
 :

 में  संशोधन  संख्या
 ७  &

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 गोरे  में  संशोधन  संख्या  १६  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 fat  त०  ब०  विल  राव
 :

 में  संशोधन  संख्या
 ८  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री  भरुचा :  में  संशोधन  संख्या  ५  प्रस्तुत  करता  हुं
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुए  ।

 श्री  to  ब०  fage  राव  :  संशोधन  संख्या  ८  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 मुझ इस  बात  से  प्रसन्नता  है  कि  इस  विधेयक  का  क्षेत्र  बढ़ा  दिया  गया  तथापि प्रतिकर की  श्रदायगी  में

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  ।

 जहां  तक  निर्माण  कायें  में  लगे  हुए  श्रमिकों  का  श्रभी  तक  सेवा की  दाँतों केਂ  सम्बन्ध

 में  कोई  विधान  नहीं  बना  है  ।  उन  पर  मजूरी  भुगतान  विधेयक  भी  लागू  नहीं  होता  है  नये  श्रमिकों

 न्यूनतम मजूरी  अधिनियम  केਂ  अन्तर्गत  कराते  हैं
 ।

 इन  श्रमिकों  की  संख्या  लगभग  १५  लाख है  उन्हें

 किसी  प्रकार  का  लाभ  श्रव्य  दिया  जाना  चाहिये  ।
 इन  पर  भी  वही  नियम लागू  होने  चाहियें  जो  rey

 लोगों  पर
 लागू होते

 हैं
 ।  उनके  लिये  २  वर्ष  का  प्रतिबन्ध  लगाना

 ठीक  नहीं  उन्हें  प्रतिकर  भी  ४  वर्ष

 का  ही  मिलना  चाहिये  |  भारत  जहां  उच्च  सामाजिक  सुरक्षा  बेकारी  सहायता

 इत्यादी  की  व्यवस्था  नहीं  वहां  छंटनी  प्रतिकर  श्रव्य  मिलना  चाहिये  ।

 ja  परुलेकर  :  इस  विधेयक में  उन  उपक्रमों  के  श्रमिकों  को  छटनी  प्रतिकर  दे  ते  का  उपबन्ध

 किया  गया  है  जो  बन्द  कर  fat  जाते  हैँ  अथवा  एक  नियोजक  से  दूसर  नियोजक  को

 रित कर  fat  जाते  हैं  ।  तथापि  इस  सम्बन्ध  में  एक  aoa  भी  है  जिसमें  कहा  गया  है

 कि  उपक्रम  के  हस्तान्तरित  होने  यदि  नप  नियोजक  के  साथ  श्रमिक  को  नथी  सेवा

 पहिले  की  अपेक्षा  कड़ी  तभी  वह  प्रतिकर  लेने  का  श्री  हारी  होगा  |

 इसलिये  श्रमिक  के  हित  में  यह  प्रावव्यफ  है  कि  उस ेप्रारम्भ में  ही  सेवा को  शर्तें बता  दी  जायें

 वह  इस  विधान  का  आश्रय  ले  यदि  चार  पांच  मदीने  काम  करने  के  उसे  यह  ज्ञात

 होता  है  फि  उसको  व  मान  सेवा  दत  पहिले  की  अपेक्षा  अधिक  कठोर  हैं  तो  वह  प्रतिकर  की  मांग  नहीं

 कर  सकता |  इसलिए  मेरे  संशोधन  का  तात्पर्य  यह  कि  उसे  wea  में  प्रयास  स्थानान्तरण  के

 एक  सप्ताह  पूर्वे  ही  att  नौकरी  की  शर्ते  बता  दी  जायें  जिससे वद  fiirezy  कर  सकें  दस

 के  अधीन  प्रतिकर  का  दावा  कर  सकें  ।

 tat  नारायणन कुट्टी  मेनन :  मेरे  पहिले  संशोधन  का  तात्पयं  यह  है  कि  जब  कभी  इस  प्रकार

 का  हस्तांतरण हो  तो  एक  निश्चित  प्रक्रिया  द्वारा  कर्मचारियों को  इसकी  सूचना दी  जाये  ।  क्योंकि

 बिना
 इसके  खंड  तीन  के  अधीन  छटनी  प्रतिकर  के  सम्बन्ध  में  मिले  हुए  अधिकार  शून्य  हो

 १९५३  से  जब  यूल  अध्यादेश  पारित  किया  गया  था  तब  से  कई  उपक्रप  चुपके
 से

 हस्तांतरित कर  दिये  गये  लेकिन  श्रमिकों को  पता  दलों  लग  सका  ।  इसके  फलस्वरुप  वे  इस  विधान

 के  अंतगर्त  छटनी  प्रतिकर  पान से  वंचित  रह  गये  ।  इस  लिये  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा

 कि  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करें  जिससे  कि  श्रमिक  को  इत  उपबन्धों  का  तत्काल  लान  मिलं  सके  ।

 जहां  तक  संशोधन  ८  का  सम्बन्ध है  में  मानवीय  मंत्री से  यह  श्राइवासन  मांगूंगा कि  क्या

 इस  धारा  के  द्वारा  उन  भ्र धि कारों  को  वापस  तो  नहीं  लिया  जा  रहा  जो  श्रमिकों  को  पहिले
 से

 ही

 a प्राप्त  हैं
 |

 ऐसा  श्राइवासनਂ मिलने  पर
 मैँ

 इस  संशोधन  पर  ag  नहीं  करूँगा
 ।

 णाजाणणणणजकणणाणा  a  Te

 गमले  अंग्रेजी  में  ।



 veo  भौद्योगिक  विवाद  विधायक  २०  १९५७

 पत्नी  मेरे  संशोधन  संख्या  €  का  तात्पर्य  यह  है  कि  निर्माण  कार्य  में  लगे  हुए  श्रमिकों

 को
 इसका  पूरा  लाभ

 मिले
 संशोधन  संख्या

 ७
 से  मेरा  तात्पर्य  यह  है  कि  कारखाना  चाहे  सदाशयता  से

 बन्द  करवाया गया  हो  चाहें  दुराशय ता  दोनों zi  स्थितियों  में  अधिकतम  प्रतिकर  प्रदान  किया  जाये

 क्योंकि
 हमारा  अनुभव  यह  है

 कि  ने  सभी  स्थितियों को  से  बाहरਂ  कह  देते  वस्तुत  :  यदि

 सदाशयता  से  भी  कारखाना  बन्द  किया  गया  हो  तो  भी  श्रमिक  अधिकतम  प्रतिकर  पाने  का  अधिकारी

 होना  चाहिए
 ।

 महोदय
 :  सरकार  द्वारा दो  संशोधन  रखे जा  रहे  हैं  ।

 श्रम  उपमंत्री आबिद  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हुं

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  २१  में

 lossesਂ  हानियों  )  शब्दों  के  स्थान  पर  difficul:

 ties  (including  Financial  [  वित्तीय  कठिन  ्य
 पदा  जने देई में  वित्तीय

 भी  शामिल हैं  )  ]  शब्द  रख  fear  जायें  ।

 में  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  ३  पत्ति  ५  शर  ६  में

 ‘Excluding  therefrom  the  first  two  years  of  his  service  in.

 the  undertaking’  से  उपक्रम  में  उसकी  पहिले  दो  ag  की  सेवा  हटाकर  )  शब्द  हटा

 दिये  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  संशोधन  प्रस्तुत हुए

 श्री  पालेकर :  इस  खंड  में  प्रतिकर  की  न्यूनतम  राशि  निश्चित  नहीं की  गई  मेरे  संशोधन

 का  तात्पयं  यह  है  कि  यह  प्रतिकर  उसके  तीन  मास  के  वेतन  के  बराबर  होना  चाहिये  ।

 मुकदमे  बाजी  की  कोई  गुंजायश  न  रहे
 ।

 att  मेरे  संशोधन  का  तात्पर्य  नियंत्रण  से  बाहर  की  स्थितियों  की  व्याख्या  करना  है  ।

 क्योंकि  यह  वाक्य  संदिग्ध  है  उसमें  मुकदमें  बाजी  की  बहुत  गुंजायश  है
 ।

 मेरे  संशोधन
 के

 द्वितीय  झियांन  का  तात्पर्य  यह  है  कि  उसे  तीन  माह  के  स्थान  में  कम  से  कम  ६  माह  काਂ  वेतन  प्रतिकर

 के  रुप  में  दिया  जाय  जिससे  श्रमिक  को  प्रिक  कठिनाई  का  सामना  न॑  करना  पड़े  ।

 नन्दा
 :

 सभा
 को

 यह  झा इवा सन  देने  के  कि  हम  इस  मामले  को  अधिक  से  अधिक

 सर्वे  सम्मत  कुछ  मिनटों  के  दौरान  हमने  इस  विषय  पर  विचार  किया
 ।

 उसके

 स्वरूप  ये  सरकारी  संशोधन  रखें  गये  उनमें  वे  बाते  आरा  गई  जिनमें  कारखानों  को  बन्द  करने  के

 सम्बन्ध  में  इस  विधान  का  क्षेत्र  विस्तृत  करने  का  बारह  किया  गया  था
 ।

 हमने  श्र  भी  प्राग  बढ़कर

 वित्तीय  कठिनाइयों  को  भी  इनमें  शामिल  कर  लिया  है  ।  इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  वे  कारण  भी  इसी

 खंड  की  सीमा  के.ग्रन्तगंत  भराते  हैं  ।  एक  नियोजक  कह  सकता  है  कि  मेर  पास  पर्याप्त  री  पूंजी

 या  उधार  की  राशि  नहीं  इसलिये  में  कारखाना नहीं  चला  सकता  हूं  ।  यह  इस  व्याख्या के  अस्तगत

 नहीं  ara  मैं  इस  व्याख्या  के  ज  प्राय  कई  बातें ले  कराया  हूं  जिनका  श्रमिकों  के

 हित  से  कुछ  सम्बन्ध  हो  सकता  है  ।  इसलिये  वर्दी  बात  हो  जाता  है  जो  श्री  गोरे  कह  रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  तीन  महीनों  की  अवधि  के  सम्बन्ध  में  रविप्रिय  यह  है  कि  ग्रवधि  स्पष्ट  लिखो

 जाय  अधिकतम  अ्रवधि  न  लिखी  जाये  ।  कारखाने  को  सदशयताਂ  से  बन्द  fag  जिस  व्यक्ति

 ने  दोष
 काम  किया  उसे  पन्द्रह  दिन  के  दुगुने  wats  ३०  दिन

 के
 लिये  प्रतिकर  दुराशय ता

 से  बन्द  किये  जाने  पर  उसे  और  अधिक  मिलेगा  ।  बदी  तीन  महीने  सभी  बातों  के  लिये  निश्चित

 कर  दिये
 जायें  तो  दो  वर्ष  बाद  छूटना  होने

 पर
 भी  एक  व्यक्ति  को  तीन

 महीने
 के

 ग्राघार परपयरप्पा्यहाम्ाम्यननन
 पर  हो  प्रतिकर

 न
 |  ह  मूलਂ  अंग्रेजी  में

 ।
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 मिलेगा  ।  इससे  विषमता  पैंदा  हो  जायेगी  हम  यह  नहीं  चाहते हैं  माननीय  सदस्य  भी  श्र  थकता

 ult से  सहमत  थे  ।

 अरब  मैं  श्री  द्वारा  कही  गई  बात  पर  शीराज़ा  हुँ  ।  माना  कानपूर  कपड़ा  मिल  तालाबन्दी

 की  सूचना  देकर  कहती है  कि  हम  कुछ  लाख  रुपया  खर्चे  कर  नई  मशीनें  ला  *
 है  हैं  इस  लिये  मिल

 बन्द  होगी  |  यदि  यह  सोचते  हैं  कि  इससे  श्रमिक  को  तक सान  पहुँचेगा  पर  उपे  विधान  का

 नहीं  तो  मैं  उन्हें  झ्ाइवासन  देता  हूं  कि  एसा  कदापि  नहीं  होगा  इसकी  इसी  प्रकार  व्याख्या

 करता  हूँ  पर  मेरे  विचार  से  यह  सही है  ।  यह  विचार  नहीं  किया  जायेगा  कि  यह  के  नियंत्रण

 के  बाहर  भ्र परि हाये  स्थिति  माननीय  सदस्य  की  अ्राद्यं  कार्य  निर्मूल  हैं  ।  सब  बातों  पर  बिचार

 के  उप रात  हम  यह  मतन भव भ्  करते  हैँ  कि  संशोधन  शब्दावली  विल्कुल  उचित  है  ।

 उपाध्यक्ष  यह  है
 :

 पृष्ठ  २  पंक्ति  ३१  में

 ‘Financial  lossesਂ  हानियों  )  के  स्थान  पर  ‘Financial  difficulties:

 (including  Financial  losses)’  कठिनाईयां  वित्तीय  हानियां  भी

 शामिल  ]  शब्द  रख  दिये
 ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  .  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  ::  प्रश्न यह  है  :

 पृष्ठ ३  शक्ति  ५  और  ६  में

 Excluding  therefrom the  first  two  years  of  his.service  in  that

 undertaking  से  उपक्रम
 में

 उसकी  पहिले  दो  वर्ष
 की  सेवा  हटा  शब्द  हटा

 दिये  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  er  सभी  संशोधनों  मतदान  के  लिये  एक  साथ  रखूंगा  |

 श्री  नारायणन कुट्टी  मेनन  :
 संशोधन  2  पृथक रखा

 द्वारा  संशोधन  संख्या  २.  मतदान  कें  लिय  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुआ  |.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  मैं  ey  संशोधनों  सभा
 के

 समक्ष  मतदान  केਂ  लिये  रखता  हूँ  +

 उपाध्यक्ष हारा  संशोधन  संख्या  १२,४,७,  १६  १३,  १४,  क  के  लिय  रखे  गये

 ।.

 उपाध्यक्ष  महोदय  wet यह  है  :

 खंड  ३  संशोधित  रुप  में  विधेयक  का  अंग  अनेक

 gat  ॥

 खंड  ३  संशोधित  रुप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 ४  विधायक  में  जोड़  दिया  मया  ।:

 महोदय
 :

 अरब  हम  खंड  १  को
 लेते  हैं

 ।

 fat  नारायणन  में  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता
 हूं  इस  से  मेरा  आशय  यह  है

 feds  २  ग्रोवर  ३  २४  अक्तूबर  १९५३  से  लागू हुए  माने  जायें  ।

 tet  नन्दा  :  मैं  भी  इसमें  कुछ  परिवर्तन  करने  संशोधन  करने  की  सोच  रहा  हूँ
 ।  जिससे

 कि  यह  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  तुरन्त  बाद  की  तारीख  जाये  हम  इसे  २५

 १९५६  रखेंगें
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 1  श्री  तंगामणि
 :  म

 संशोधन  संख्या  ६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  भरुचा
 :

 में  अपना
 संशोधन  प्रस्तुत नहीं  करता  हूं  बल्कि  संशोधन  संख्या  १  का  ही  समर्थन

 श्री  गोरे
 :

 में  ओपन  संशोधन संख्या  १०  प्रस्तुत  नहीं  करता हूं  ।

 fait  आबिद  चली
 :

 में  प्रस्ताव  करता हुं  ।

 पृष्ठ  १  पंक्ति  ६  और ७  में

 "*५151  day  of  December,  1956”  gaye  की  पहली  तारीख  शब्दों

 स्थान पर  day  of  November,  1956”  REXG  की  २८

 शब्द रख  दिये  जायें

 fat  do  ब०  इस  विधायक  के  भूतलक्षी  तिथि  से  प्रभारी  होने  के  सम्बन्ध  में

 मुझे  कुछ  शब्द  वहन  च्थ्क  जब  मूल  अ्रध्यादेश  vey:  में  जारी  किया  गया  था  तो  एक  कपड़ें  की  मिल

 बन्द  gear  ।  उस  समय  इस  विधान  को  क्रियान्वित  करने  के  लिपे  नियोजकों  को  आयात  निर्यात

 शुल्क  में  कुछ  छूट दी
 जिससे  उन्हें  १०  करोड़  का  लाभ  gat  जब

 कि  सारी  मिलों  के  बन्द  होने

 पपर  भी  छंटनी  प्रतिकर  १००००  से  भा परिवा  नदीं  होता  ।

 बार्बी  लाइट  tad  को  लेन  के  सम्बन्ध में  विधायक  बनाते  समय  भी  मने  उसके  कर्मचारियों  की

 सेवाओं  की  निरंतरता  बनाये  रखने  के  सीधे  निवेदन  किया  था  ।  उनकी  सेवाओं  की  निरंतरता

 हों  जाने  उनकी  भविष्य  निधि  व  उपदान  की  सुविधायें  समाप्त  हो  गईं  ।  रेलवे  के

 साथ  एकीकरण  होने  से  मजूरी  में  भी  कटौती हो  गई  ।  इस  लिये  माननीय  मंत्री  जी  इस

 प्रशन  पर  feat  करते  समय  बार्बी  लाइट  राव  के  कम  चोरियों  को  दी  गई  हानियों  को  भी

 ध्यान  म  रखने  की  कृपा  करें  ।

 पु उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 पृष्ठ  १, उक्ति  ear
 ७

 में

 day  of  December,  1956”  PEXR  की  पहली  Tiida,  4?  स्थान  पर

 dayof  November,  1956”  १९५६  की  २८  शब्द  रख  दिये

 जायें ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 १  उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  संशोधन  संख्या  १  ate  ६  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं

 ।

 संशोधन  संख्या  १  कौर  ६  मतदान  के  लिये  रखे  गये  ite  स्वीकृत  हुए
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  यह  है  :

 अकड़  १  संशोधित  रूप  में  विषयक
 का  अंग

 किन

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 खंड  १  संशोधित  रुप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 अधिनियमन सुत्र  कौर  विधेयक  का  नम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये
 ।

 शी  नन्दा
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये

 १1  उपाध्यक्ष महोदय  प्रशन  यह  है
 :

 विधेयक को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  बजाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 इसके  लोक  सभा  २१  मई  १९५७  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हो  गई
 ।

 व वणणणवातणतणकाकणणणणाााा

 मल  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपता

 [  २०  १९५७ |

 qs विषय

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण  wok

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर  Wok  RY

 तारांकित

 प्रदान  संख्या

 ४० €  न ¢ao-F  खाद्य  की  कमी

 १६९  खाघान्न केਂ  भावों  में  तेजी  .  SRR  न

 १२९  केन्द्रीय  टिड्डी  निरोधक  दस्ता  ERY

 2¥o  कच्चे  पटसन  के  भाव  WIE  १७

 १४१  दिल्‍ली  के  लिए  अहद  योजना  29  पद

 २० १४२  भाखड़ा  नांगल  बांध  SRE

 १४३  सेलम-बंगलौर  रेलवे  लाइन  Ro  २

 र  ह डाक  कौर  तार  विभाग  के  सालों  का  पुनर्गठन

 १५२  मैसूर  में  डाक  a  तार  का  प्रशासनीय  सर्कल  र रै  २२

 १५२  दिल्‍ली  विद्युत्‌  क्मेचारी  BRR

 वालकत्ता  गोदी  क्षेत्र  में  चोरियां ev9  ब्२३  २

 १४८  केरल  में  उचित  मूल्य  वाली  दूकानें  र  २५

 eve  नवं  स्टेशनों  का  खोला  जाना  र

 Ro  गांवों  में  बिजलीਂ  लगाना  VRE  २७

 १५१  मद्रास  गोदी  श्रमिक  बोर्ड  IWS  २९

 < os  स्टेशनों  पर  शिकायत  पुस्तकें  SRE  30

 XX  वल्लभਂ  Ro

 १५६  लक्ष्मी  देवी  चीनी  बितोली  रे  र

 १५७  बम्बई-कन्या  कुमारी  राष्ट्रीय  राजपथ  SRR

 शिल्प  सूचना

 प्रश्न  सख्या

 रे  भारत  में  एंजा  रोकने  के  लिये  कार्यवाही  SRR  ३४

 geal  कें  लिखित  उत्तार  हंडे  श्रे

 तारांकित

 प्रश्न  संख्या

 १४६  तूतीकोरिन  एक्सप्रेस  दुर्घटना  ३४

 १५३  रेल  इंजनों  का  रायात  दरे ४

 QXs  ना  रियल  SRE

 ५० १



 Yor

 seal  के  लिखित  उत्तर

 तारांकित

 साया

 QUE  ग्राम  विश्वविद्यालय  CRY

 १9६०७
 खाद्यान्न  का  चोरी  छिपे  पूर्वी  पाकिस्तान  ले  जाया  जाना  RY

 श्द्श  कृषि  कालेज  BRL  ana  दे

 यश  परादीप में  बन्दरगाह  TIE

 9&3  पानीपत-जींद  ALATA  HEAT  लाइनों  पर  सवारी  गाड़ियां  ४३६

 द्  बीकानेर  रेलवे  डिवीज़न में  रेल  के  डब्बे  ERE

 न  प्रौद्योगिक  बस्तियां  V29

 a  सार्वजनिक  टेलोफोन-घर  39

 8a  दिल्ली  मैं  वियत  शक्ति  की  कमी  V2  दल

 ३८ १७०  रवा डोह  में  रेलवे  वर्कशाप

 १७१  मुजफ्फरपुर-दरभंगा  रेल  सम्पक  W3G

 BPR  SRE उत्तर  बिहार  में  बाढ़  से  बचाव

 के  दिशा  पथ-प्रदर्शन  तथा  मनश्चिकित्सालय  SRE

 १19४  द्वितीय  पोत  निर्माण  कारखाना  BRE  Yo

 R19  पशु-पालन  ४०

 १७६  डाक  विभाग के  डिवीज़न  ४०

 2y9  विश्व  कुष्ठ  कांग्रेस  क

 295.0  बंगलौर  नगर  डाकघर  yo  oe  CS?

 Ya ०  हैदराबाद  रेलवे  पुल  निरीक्षण  समिति  VCR

 रैपर  उत्तर  बिहार में  बाढ़  नियंत्रण  ¥O2

 नदी  घाटी  परियोजनाश्रों  से  बिजली  का  संभरण ISX

 eo  उपनगरीय रेल  सेवा  CER

 श्र  भारतीय  किसानों  की  झ्र मरी का  यात्रा  CER

 श्री  बीकानेर  रेलवे  स्टेशन  CSR  SR

 १८६  वियत  नाम  से  चावल  की  खरीद  M3

 सख्या

 ही दे दश  पटसन

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  तथा  भाण्डागार  बोर्ड

 थ्  CCS x  कोका  नौवहन  सेवा  में  यात्री  भाड़ा

 द्  गाड़ियों  की  समय-सारणी  FT

 पुनरीक्षण

 COE  wy

 राजस्थान  में  तल-कप  YY

 &&  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  गाड़ियों  का  देर  सोच चलना .  प्र  ह

 RY

 निर्मित

 और

 | इ  स्टेशनों  के

 बीच

 की  लाइन

 पुनः

 गर किया  जाना  थि  चक  CEE

 RS  दन्त  चिकित्सा  कालेज  e  YY

 vy
 Re  दिल्‍ली  परिवहन  सेवा  e  CSR

 “90  C89
 जिला  गुरदासपुर  (Fars)  में  सामुदायिक  परियोजना

 Ceo  प
 MOF  पंजाब  में  राष्टीय  राजपथ  ,  2



 ४०३

 प्रश्नों  क ेलिखित

 अत/रांकित

 चीन  संख्या

 ७२  पश्चिम  रेलवे  में  रेलवे  कर्मचारी  68c

 93.0  पश्चिम  tas  में  स्टेनो  प्रकार  पन  ४९

 Oe  हीरा कुड  बांध  द्वारा  जलमग्न  भूमि  ४९

 9d  कटक  स्टेशन  के  निकट  रेल  का  फटक  ¥VE

 fe  नय  डाक  तथा  तार  घर  CVE

 रंग  तौर  में  रेल  के  नीचे  के  पुल  का  निर्माण  SYo

 9s  बिना  टिकट  यात्रा  ई  ०

 "9९  कन्नड  में  चावल  के  गोदान  ¥¥2

 co  घी  YY 9

 पर  दिल्लो  विकास  afrnreaeat  are  aT  गिराने  के

 नोटिस  ह  से

 दिल्‍ली  में  टेलीफोन पर  ४५१

 रहे  पटियाला  टीके  ,  CH?

 oy  रेलते  के  पहियों के  सेटों  की  खरीद  ४५२

 प्  पूर्वोत्तर  रेलवे  fSataaer  कार्यालय  का  स्थानान्तरण  ४५२

 पप  बीकानेर  जयपुर  के  बीच  सवारी  गाड़ी  का  चलाया  जाना  ४५२

 ay  काली  मिल  का  भाव  निश्चित  किया  जाना  ४५२

 गप्प  ° अ्रासाम  में  डकोटा  की  दुर्घटना  EAR

 se  कलकत्ता-मंगलौर  तटीयਂ  नहर  SAR

 रेल  में  भर्ती  SAR ६०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर  रखे  गहरे  :

 (१)  ग्रसित  भारतीय  सेवा  अधिनियम  2EXQ  की  धारा  ३  की

 उपधारा  २  के  ग्रन्तगंत  १०  ग्रविसूचनाओ्ों  की  एक-एक  प्रति

 (२)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कौर  नमक  अधिनियम  Qe¥¥  की

 धारा  २८  के  भ्रन्तर्गत  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  १९४४

 में  ग्राम  कुछ  श्र  संशोधन  करने  वाली  २  ग्रविसुचनाग्रों की

 एक-एक  प्रति

 ३ राष्ट्रपति का  संदेश

 अध्यक्ष  ने लोक-सभा  को  राष्ट्रपति  का  वह  संदेशा  बताया  जिसमें  उन्होंने  ,

 उनके  १३  १९४७ को  समेत  दोनों  समागमों  के  सामन  दिये  गये

 अभिभाषण  के  लोक-सभा  के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  गये

 धन्यवाद  परम  संतोष  प्रगट  किया  था

 दिस  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  VURRKUE

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  ने  वित्त  २)

 2ExXY  में
 कुछ  परिवर्तनों  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दिया



 हैदर  संक्षेपिका ]

 प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन---सभा  पटल  पर  रखा  गया  है हैक

 सचिव  ने  प्राक्कलन  समिति  के  अड़सठों  sated  केਂ  सम्बन्ध  में

 दिया  ur  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखो

 लोक-लखा  समिति  का  प्रतिवेदन--सभा पटल  पर  रखा  गया  इन  दून  ७

 सचिव  न  लोक-ठेला  समिति  के  पच्चीस दें  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 दिया  कौर  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रवी

 ४  पू  e=-4sG, अविलम्बनीय  लोक-महत्त्व के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 श्री  स०  म०  बीजों  ने  बम्बई  के  नावांगण  कर्मचारियों  की  १७

 eY'a  की  सांकेतिक  हड़ताल  की  शर  प्रतिरक्षा  मंत्री  ध्यान  earn

 TiaTAT  seas  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य

 दिया

 पुरःस्थापित  विधेयक  ्

 निम्नलिखित  विधेयक  पुरःस्थापित  किये  गये  :

 (१)  जीवन  निगम  | ह
 9  ५७

 य
 |  )  भारत  का  रक्षित  बैंक  १९५७

 (३)  भारत  का  राज्य-बैंक  १९५७

 अध्यादेश  के  सम्बन्ध  में  विवरण--सभा-पटल पर  रखा  गया  CYE—Fo

 वित्त  मंत्री श्री  ति०  त  कृष्णमाचारी ने  सभा-पटल  पर  जोवन  बोला

 निगम  )  अध्यादेश  के  सम्बन्ध  में  एक  व्याख्यात्मक

 विवरण  रखा

 ६०-०७

 निम्नलिखित
 विधेयकों  पर  विचार  हुमा  शर  वह  पारित  किये  गये  :--

 (१)  कोथले वाले क्षेत्र वाले  क्षेत्र  तथा  सीधे यक

 (२)  करों  का  अस्थायी  संग्रह  (weal  संशोधन  )  Pex

 (3)  प्रौद्योगिक  विवाद  विधेयक

 २१  rays  क  लिए  कार्यावलि ।

 रेलवे  बजट  पर  सामान्य  चर्चा

 ee


